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शोध प्रबन्ध-सार 


जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत में खाद्यान्न की 
आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बढ़ती हुई 
जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति कृषि के उत्पादन में वृद्धि करके पूरी 
की जा सकती है। कृषि का उत्पादन आधुनिक कृषि निवेशों की 
सहक्रिया द्वारा ही संभव है जिसमें उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश या 
आदान (॥स्‍97४) है। बिना रासायनिक उर्वरकों के अन्य कृषि आदानों, 
यथा सुधरे हुए बीज, सिंचाई एव तृणनाशर्कों का प्रयोग प्रभावहीन ही 
रहता है। अनुमान लगाया गया है कि कृषि , उत्पादन में वृद्धि का 
लगभग 70 प्रतिशत भाग उर्वरक का अधिक उपयोग करने के कारण 
होता है। इसके महत्व की पुष्टि इस तठथ्य से होती है, कि जहाँ 
(प्रदर्शन फार्मो में) गेहूँ की फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 
किया गया है, वहाँ गेहूँ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 38 क्विंटल 
है। जबकि राष्ट्रीय औसत उपज मात्र 4 विवंटल प्रति हेक्टेयर ही है। 
आज छग कृषि के परम्परावादी ढाँचे से हटकर आधुनिक प्रविधियों की 
ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस लिए नवीनतम खोजों का प्रयोग किया 


जाना चाहिए । 


हमारे देश में सर्वप्रथम उर्वरक उद्योग का शुभारंभ 
।906 में ई0आई0०डी0 पेरी लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु के रानीपेट में 
हुआ। इसके पश्चात्‌ 4924 मे धामर्शी मोरारजी केमिकल स्थापित 
हुआ। कृषि शाही आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कृषि विकास के लिये 


रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया। आयोग की सिफारिशों 
के आधार पर सन्‌ 4938 मे इस उद्योग का वास्तविक रूप से 
शुभारम्भ “मैयूर केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड, बेल्मुला” द्वारा 
एक छोटे, नाइट्रोजनयुक्त कारखाने के रूप में हुआ । जिसकी 
उत्पादन क्षमता 6600 टन प्रतिवर्ष थी। नाइट्रोजन उर्वरकों के 
उत्पादन के लिए पहला बड़ा कारखाना केरल राज्य के “अलवाये” मे 
947 में लगाया गया। 

840 में वॉन लीविंग ने सर्वप्रथम यह बताया कि, 
“पौधों की वृद्धि के लिए खनिज की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती 
है। मिट्टी के प्रमुख खनिज नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, 
मेंग्निशियम, कैल्सियम और लोहा होते हैं। जिस पर उसकी उत्पादन 
शक्ति निर्भर करती है। उत्पादन शक्ति को बनाए रखने के लिए 
मिट्टी में इन खनिजों का प्रयोग आवश्यक डो जाता छल, ताकि उसकी 
खोई शक्ति को फिर से वापस लाया जा सके।” कृषि के लिए 
रासायनिक उद्योग दो प्रकार की विभिन्‍न उपयोगी वस्तुएँ प्रदान करता 
है: 
() रासायनिक उर्वरक (एाशथाांठदवा एशार2), 
(]) कृषि सम्बन्धी कीट नाशक दवाएँ (?€४०००७५)। ये दोनों पदार्थ 
प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं। 


रासायनिक उर्वरक उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण 
उद्योग है। लागत तथा उत्पादित माल की कीमत की दृष्टि से इसका 
स्थान देश के उद्योगों में इस्पात उद्योग के बाद दूसरा है। भारत विश्व 


में नाइट्रोजन उर्वरक तथा फास्फेट उर्वरक की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान 





रखता है तथा भारत के आर्थिक विकास में सहायता करने वाले 
प्रमुख उद्योगों में से एक है। 


देश में उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र एक 
प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2000-0व के दौरान मात्र इफको 
ने ही कुल राष्ट्रीय उत्पादन में नाइट्रोजीनस उर्वरकों का ॥7.7 
प्रतिशत और फास्फोरेटिक उर्वरकों का 7.7 प्रतिशत योगदान किया 
॥ आज इफको देश में उर्वरक उत्पादन की चार इकाईयों व दो 
विस्तार इकाईयों द्वारा देश में उर्वरक उत्पादन के कार्य को गति 
प्रदान कर रही है। इफको 22 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में 
अपने उत्पादों एन.पी.के., डी.ए.पी. और यूरिया का विपणन देश भर 
में फेले अपने 35900 से भी अधिक सहकारी समितियों के माध् 
यम से करती है। उर्वरकों के क्षेत्र में इफको और कृभको जैसी 
सहकारी उर्वरक संस्थाओं ने उत्पादन और वितरण के नए रिकार्ड 
स्थापित किए हैं। भारत में हुई हरित क्रांति में इफको का योगदान 
अनदेखा नर्हीं किया जा सकता। कृभको और इफको के देश भर में 
उपभोक्ता सुविधा सेवा केन्द्र हैं। जिनके माध्यम से किसानों को 
उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा 
किसानों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। 


954 से पूर्व, सहकारी साख समितियों (०0-0790४- 
॥ए6 269 50००॥९५) की अपेक्षा सहकारी विपणन समितियाँ पृथक 
रूप मे स्थापित की गयीं। किन्तु 954 तक, किसानों को उधार 
देने के लिए और अतिरिक्त उपज (5प्रा/॥५5 ?00प्८) के क्रय-विक्रय 


के लिए बहु-उद्देशीय समितियाँ (५७४-?पघा०056 $000०76५5) चालू की 
गयी । 

सहकारी विपणन समिति की कार्य विधि विभिन्‍न प्रकार 
की है । समिति के सदस्य अपनी अतिरिक्त उपज समिति को बेचने 
के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे समिति को उपज ला कर देते 
हैं, उन्हें अपनी कृषि क्रियाओ (#शा0०प्रपा४ 079श४०४०7) को चलाने के 
लिए अग्रिम (“&0एवथ॥0०6) दे दिया जाता है। समिति सभी सदस्यों की 
उपज को एकत्रित करती है और ग्राम के अन्य सदर्य्यों से भी, जो 
इसे अपनी उपज बेचना चाहते हैं, खरीद लेती है। यह फिर उपज का 
विधायन कर मण्डी को बचे देती है। इस करण बिचौलियों की कोई 
जरूरत नहीं रहती। यदि प्रचलित कीमतें अनुकूल न हों और भविष्य 
में कीमत बढ़ने की आशा हो, तो समिति वस्तु का स्टॉक एकत्र करने 
का निर्णय कर सकती है। जैसे ही उपज बेच दी जाती है, समिति 
किसान को उपज की शेष कीमत भी अदा कर देती है। विपणन 
समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह द है कि इसका प्रबन्ध वैतनिक 
कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। आमतौर पर किसी एक समिति के 
अधीन कई ग्राम होते हैं। उसी हालात में समिति प्रभावशाली और 


सफल हछो सकती है। 


कुछ पश्चिमी देशों में सहकारी विपणन बहुत ही सफल 
हुआ हैं । दुग्ध पदार्थों के सहकारी विपणन के लिए डेनमार्क विश्व 
में प्रसिद्ध ढै। सहकारी विपणन से अनेक महत्वपूर्ण फायदे भी डो रहे 
हैं। विपणन समिति वैयक्तिक सौदाशक्ति (॥00एशं904| 0ध१क्मा॥2) का 


प्रतिस्थापन सामूहिक सौदाशक्ति ((0॥60०॥५6 0४४था॥।र।2) द्वाय करती 





है। किसान स्वयं निर्बल हो. परन्तु विपणन समिति बलवान होती हैं 
। यह समिति किसानों को अग्रिम देती है और उन्हें अच्छी कीमतों 
की प्रतिक्षा करने के योग्य बनाती है । इसके अतिरिक्त उनकी ऋण 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी समिति द्वारा पूरा किया जाता है। 
समिति के अपने गोदाम और भण्डारगार (्व०0०८५४6९) भी होते हैं। 
इस प्रकार यह चूहों, चीटियों और नमी से खराब होने वाली फसल 
को बचाती है । यह तेज और सस्ते परिवहन का भी प्रबन्ध करती हे; 
जिससे की उपज को सही समय पर बाजार में पहँँचाया जा सके। यह 
किसानों को वर्गीकृत और मानकीकृत वस्तुओं के उत्पादन के लिए 
प्रोत्साहन देती है और उन्हें अपनी उपज में मिलावट करने से रोकती 
है। यह संभरण ($७.)9५) की मात्रा का नियन्त्रण करती हैं और इस 
प्रकार कीमतों को प्रभावित करती है । इनके द्वारा विचौलियों को 
महत्व न देने से किसानों की लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। सहकारी 
विपणन समिति किसानों की उपज को बेचने के अतिरिक्त यह उनको 
बीज, उर्वरक, उपकरण आदि जेसी अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध कराती 
है। सहकारी विपणन समिति ग्रामीण बाजार प्रणाली को पुनः व्यवस्थित 
करने की सर्वोत्तम पद्धति है। 


आज विपणन सम्बन्धी सहकारी समितियाँ लगभग 
सभी ' मण्डियों में कार्य कर रही हैं। विपणन समितियाँ फल एवं 
सब्जियों के प्रसंस्करण, गग्ने की पेराई, कपास की ओटाई आदि के 
क्षेत्र मे कार्यरत हैं। 


भारतीय किसानों के खेत छोटे होने से तथा इन खेतो 





की उपज थोड़ी होने के कारणो से कृषि उपज की छोटी-छोटी मात्राओं 
को बेचना मुश्किल ही नहीं, बल्कि महँगा भी है। इसके साथ ही साथ 
बिक्री की इकाई जितनी छोटी होती है, वह उतने ही अधिक मध्यस्थों 
के हार्थों से गुजरती है। यह विधि यदि अनुत्पादक नहीं है तो 
अनार्थिक अवश्य है। 


उपर्युक्त परिस्थितियों में छोटे-छोटे उत्पादकों का हित 
इसी में है कि सहकरी समितियाँ संगठित करके अपने सह-उत्पादकों 
के साथ मिलकर विभिन्‍न कृषि पदार्थों की तैयारी, खरीद व बिक्री 
सम्बन्धी कार्य करे। इस प्रकार सगठित होने पर ही वे अच्छे .ढंग से 
उत्पादन तथा व्यवसाय कर सकेंगे तथा उन्हें सम्बन्धित अन्य कार्य 
करने की प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। 


सहकारी विपणन व्यवस्था केवल इसीलिए आवश्यक 
नहीं है कि, वह विपणन सम्बन्धी अनेक बुराइयों एवं कुरीतियों को 
दूर करने में सहायक होगी। इस व्यवस्था का एक व्यावहारिक पक्ष भी 
है। यह आशा की गई है कि, यदि कृषि उपज के लिए सहकारी 
विपणन की कुशल व्यवस्था की जाय तो उत्पादक द्वारा प्राप्त किये 
गये तथा उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्यों का अन्तर (१0॥08५9]॥690) 
कम हछडो जायेगा और प्राथमिक उत्पादों को निश्चय ही उचित एवं 


अधिक प्रतिफल प्राप्त होने लगेगा। 


भारत में सहकारी विपणन इसलिए भी नितान्त आवश्यक 
है क्योंकि, यहाँ विपणन के तरीके बहुधा उन तरीकों से भिन्‍न हैं, जो 





एक स्वस्थ बाजार के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मध्यस्थ 
अधिक लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं की कीमतें बढ़ानें का प्रयत्न करते 
हैं। यदि भारत में कृषि-उपज की सहकारी विपणन व्यवस्था का बड़े 
पैमाने पर विकास किया जाय तो मूल्यों में सथायीकरण की समस्‍या 
भी हल हो जायेगी। 


उर्वरक बाजार की एक अपनी विशेषता होती है । यह 
एक बनायी गयी स्पर्धा है । हम इसे प्राकृतिक स्पर्धा भी कह सकते 
हैं। उर्वरक उद्योग के तीनों क्षेत्रों-सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी ने 
अपने-अपने क्षेत्र में बाजार की पकड़ बना लिया हैं। जिसे सरकार 
द्वार पहले ही चिन्हित किया जा चुका है । ताकी कोई भी एक दूसरे 
के बाजार क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश न कर सके। दूसरे शब्दों में भारत 
का उर्वरक बाजार भौगोलिक आधार पर प्रति इकाई प्रतिस्पर्धात्मक 
एकाधिकार के लिए भिन्‍न है । ताकि प्रत्येक इकाई अपने सर्वोत्तम 
क्षमता के अनुसार सम्बन्धित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप 
उर्वरक की आपूर्ति मुहैया कर सके। 


फिर भी, उर्वरक उद्योग का एक दूसरा विशेष आधार 
और इसका बाजार-व्यवहार उपभोक्‍ता वस्तु उद्योग से भिन्‍न है । 
जिसका उत्पादन शहरी उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक रूप से किया 
गया है, यहाँ एक उद्योग किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
स्थापित की गयी हैं। शहरी क्षेत्र के उपभोक्‍ताओं की उपयोगी वस्तु 
उद्योग की तुलना में उर्वरक बाजार की योजना को आदर्श नहीं बनाया 


जा सकता। यद्यपि परम्परागत आदर्श विपणन में उत्पादनकर्त्ता अपनी 





उत्पाद का विज्ञापन, उसकी ग्रुणतत्ता, उपयोगिता, दूसरे से उत्तम 
अपने उपभोक्ताओं को बताता है, परन्तु उर्वरक उद्योग का विज्ञापन 
अपने उपभोक्ताओं जैसे किसानों के लिए कठिन हैं। इसके दो मूलभूत 
कारण हैं | परम्परागत विपणन विज्ञापन कपड़ा एवं सौन्दर्य प्रसाधन 
उद्योग के विज्ञापन की तरह उर्वरक के लिए भी क्यों नहीं अपनाये 
जाते और सरकार ने भी उर्वरक उद्योग के विज्ञापन के लिए प्रारम्भ 
से ही क्‍यों कदम नहीं उठाए। 


उर्वरक एक कृषि उत्पाद होने के नाते, इसके कीमत का 
निर्धारण बाजार नियन्त्रित करने वाली शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा 
सकता है और न ही इसका उत्पादन उद्योगपतियों के स्वेच्छा पर छोड़ा 
जा सकता है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग हमारे परम्परा और 
संस्कृति के विपरीत डोने के बावजूद उपभोक्ता किसान धीरे-धीरे 
इसका उपयोग करने के लिए आगे आने लगे हैं। 


वर्ष 965-66 में सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने 
के लिए (विशेषकर चावल तथा गेहूँ) सभी आवश्यक प्रयास किए थे 
। ताकि अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले किस्म का आविष्कार हो 
सके। 'शिवरामन कमेटी” ने उर्वरकों के उपयोग बढ़ाने के लिए दो 
महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे - एक, घरेलू उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया 
जाय तथा दूसरा, ]062०7075 ४#शार॒शः के पूलिंग तन्‍त्र को धीरे-धीरे 
दूर किया जाय तथा उत्पादनकर्त्ताओं को यह अनुमति दी जाय कि 


बाजार में अपने उत्पाद की आपूर्ति करें। 





उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 
दिसम्बर, 965 में उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में अपने नीतियों में 
संशोधन किया, और प्राकृतिक श्रोतों से उर्वरक उत्पादनकर्ताओं को 
विपणन की आजादी स्वीकृत की गयी। इस नए नीति (?०ां०ए) के 
अन्तर्गत नये इकाई (५ग्या) को अपने कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत 
अपने ही साधनों से विपणन करने के लिए दिया गया तथा क्षेत्रीय 
संस्थाओं को 30 प्रतिशत सुरक्षित रखने हेतु अधिकार दिये गये। 
जनवरी, 7969 तक वास्तव में सभी मौजूदा इकाईयों को इस नीति 
के तहत ला दिया गया था तथा सभी इकाईयों को अपने संपूर्ण 
उत्पादन को अपने माध्यमों से विपणन करने के लिए स्वीकृति दी 
गयी। इससे पुनः उर्वरक बाजार का उत्थान हुआ और उर्वरक उद्योगों 
में पूंजी लगाने की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुई तथा पहले की तुलना 
में उर्वरक की खपत भी तेजी से बढ़ गयी। 


इफको ने उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में अपनी स्थिति 
बहुत मजबूत कर ली है। 26 जनवरी, 2004 को आये भीषण 
भूकम्प के कारण से कांडला संयंत्र को दो माह तक बन्द रखा गया 
। इस कारण हुई उत्पादन हानि के बावजूद इफको ने 52.37. लाख 
टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया। जबकि गत वर्ष 52.76 लाख 


टन का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। 


सामग्रीवार संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 35.34 
लाख टन यूरिया और 7.03 लाख टन एन पी के/डी ए पी का 
उत्पादन किया। आलोच्य वर्ष के दौरान इफको संयंत्रों ने पुनर्निधीरित 





क्षमता के आधार पर नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में क्षमता का 
शत प्रतिशत और फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 48 प्रतिशत 
क्षमता का उपयोग किया, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर क्षमता 
उपयोग नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में लगभग 94 प्रतिशत और 
फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 79 प्रतिशत रहा। इफको ने वर्ष 
2000-0 के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में ३? के रूप में 
लगभग १7.4 प्रतिशत और “+४£,0.? के रूप में 7.7 प्रतिशत का 


योगदान किया। 


प्रतिकूल मौसम के परिणाम स्वरूप, देश में उर्वरकों की 
खपत में वर्ष 2000-07 के दौरान 9 प्रतिशत की कमी आई और 
यह वर्ष 999-2000 में 78.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की 
तुलना में घटकर ॥6.6 मिलियन टन पोषक तत्व रह गयी। उत्पादवार 
देखा जाए तो वर्ष 2000-07 के दौरान देश में यूरिया की खपत 
।9.2 मिलियन टन रही। जबकि वर्ष 999-2000 में यह 20.2 
मिलियन टन थी, अर्थात इसमें 5 प्रतिशत की कमी आई। इसी अवधि 
में डी ए पी की खपत 5.7 मिलियन टन रही। जबकि वर्ष 
999-2000 में यह 7 मिलियन टन थी, अर्थात इसमें 9 
प्रतिशत की कमी आई। 


उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी की खपत 
में आयी कमी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000-0] के दौरान देश में 
एन पी के उर्वरक के उपयोग के अनुपात में असंतुलन और बढ़ गया। 





0 


उर्वरकों की समग्र खपत में गिरावट के बावजूद इफको 
का बिक्री कारोबार बढ़ा और वर्ष 2000-200व के दौरान इफको ने 
55.70 लाख टन उर्वरकों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की। यह 
बिक्री गत वर्ष 999-2000 की 54.72 लाख टन उर्वरकों की 
बिक्री की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए तो 
वर्ष 2000-0। के दौरान इफको ने 36.4 लाख टन यूरिया की 
बिक्री की। जो वर्ष 999-2000 में 35.5 लाख टन की बिक्री की 
तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। इफको ने आलोच्य वर्ष के दौरान 
9.05 लाख टन एन पी के/डी ए पी की बिक्री की। जो गत वर्ष 
।999-2000 की 6.67 लाख टन एन पी के/डी ए पी के बिक्री 


की तुलना में ॥4 प्रतिशत अधिक है। 


7 


भारत में उ्व॑रक उद्योग के विपणन की समस्याएं एवं समाधान 
इफको के विशेष सन्दर्भ में 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वाणिज्य विषय की 
डी0 फिल्‌० उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध - प्रबन्ध 
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बीज आता उडी 23884 क 


प्राक्रआन 


इफको अपने उत्पादों का विपणन मात्र सहकारी तंत्र के मध्यम 
से करती है, ताकि उसके उत्पाद देश के दूर-दराज स्थिति इलाकों में तो 
पहुंचे ही, साथ ही साथ सहकारी तंत्र भी मजबूत हो। विपणन क्षेत्र में 
इफको ने अपने तमाम पिछले कीर्तिमार्नों को तोड़कर नए कीर्तिमान 
बनायें हैं। वर्ष 999-2000 के दौरान इफको ने 35.05 लाख टन के 
यूरिया की बिक्री के अपने पिछले रिकार्ड को पीछे छोड़ते हुए 36.03 लाख 
टन यूरिया की बिक्री की, जो कि अब तक की सर्वाधिक कुल बिक्री है। 
इफको की विपणन नीति तय करते समय उपभोक्ताओं अर्थात्‌ किसार्नों की 
आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान की गई है जो विशाल सहकारी तंत्र के 
माध्यम से उत्तम किस्म के उर्वरकों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करती 
है। वर्ष 7996 में इफको के विपणन प्रभाग को उर्वरकों के विपणन, 
सहकारिता को मजबूती प्रदान करने और किसान एवं ग्रामीण समुदाय को 
विशिष्ट सेवाओं के लिए आई एस ओ 9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। 

मैंने अपने शोध-प्रबन्ध में भूमिका, उर्वरक उद्योग, इफको का 
परियय, भारत में सहकारी विपणन की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति, उर्वरक 
उद्योग का विपणन, इफको का उत्पादन एवं विपणन तथा निष्कर्ष सहित 
कुल सात अध्यायों का समावेश किया है। 

मैं सर्वप्रथम अपने शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ० एच0०के0० सिंह, 
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाढाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, स्नेहशीलता, सहयोग 
एवं प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही मैं अपने इस शोध कार्य को पूर्ण कर 


सका | 





में वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो0 के० 
एम0० शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ ,जिनन्‍्होंने शोधकार्य शीघ्र सम्पन्न 
करने हेतु मेरा हमेशा उत्साह वर्द्धन किया। 

में प्रो0 खेन्दु राय, डॉ0 असीम मुखर्जी, डॉ0 प्रदीप जैन, डॉ०0 
मूल मोतीहार, डॉ0 अजय सिंघल, डॉ० अन्जनी कुमार मालवीय, डॉ0० ए० 
ए0० सिद्दकी, डॉ0 आर0०0 के0 सिंह, डॉ0 राधेश्याम सिंह, वाणिज्य एवं 
व्यवसाय प्रशान विभाग का आभारी हूँ ,जिन्होंने सदैव अपने आशीर्वचनों 
से अभिसिंचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 

में अपने प्रेरणा खोत पूज्यनीय माता एवं पिता जी के श्री चरणों 
में अपना कोठिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ , जिनके आशिर्वाद से मैं यह 
महान कार्य पूर्ण कर सका। 

में डॉ0 मीरा सिंह, प्रवक्‍ता (वाणिज्य) का विशेष आभारी हूँ , 
जिन्होंने समय-समय पर मुझे अपने बहुमुल्य सुझाव एवं अनुभवों के 
माध्यम से सहयोग प्रदान किया। 

में आदरणीय अंग्रज श्री सतीश कुमार सिंह, अध्यापक विज्ञान 
एवं गणित का विशेष रूप से आभारी दूँ ,जिन्होंने मेरे शोध कार्य के 
सन्दर्भ में अपना अमूल्य समय एवं सहभोग प्रदान कर सहायता की है। 

में अपने अनुज दिग्विजय सिंह का सस्नेह आभारी हूँ, जिन्होंने 
पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के कारण मेरी लेखनी को सुरूचि पूर्ण बनाया। 

मैं सुश्री शुचि दुबे, कैड डनजीनियर, कोवीस्पेन का आभारी हूँ, 
जिन्होंने अपना कीमती समय व सहयोग प्रदान किया। 

में अपने शोध सहपाठी राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं शशि भूषण 
मिश्र का विशेष आभारी हूँ , साथ-साथ प्रमोद उपाध्याय, राजेश कुमार 


सिंह, पंकज पाण्डेय, भूपेन्द्र बढादुर तिवारी, हरिबंश, सुश्री नीलिमा 





है| 


श्रीवास्तव, वत्सला मिश्रा, मृदुला मिश्रा का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा 
सहयोग प्रदान कर सहायता की है। 

में आभारी हूँ. महाप्रबन्धक इफको का जिनके निर्देशानुसार मुझे 
डइफको के प्रत्येक विभाग से सहयोग मिला। 

मैं आभारी हूँ अपने परिवार के अन्य सदर्य्यों एवं रिस्तेदारों का 
जिन्होंने समय-समय मेरा उत्साह वर्द्धन किया। 

अन्त में मैं सीता कम्प्यूटर एकेडमी के निदेशक थओ»औआी बी0 डी० 
मिश्रा एवं प्रदीप कुमार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध को सुन्दर 


ढंग से व समय पर मुद्रित करने का कार्य किया। 


दिनांक :- 3 ०| 3. । 96099 (राजीव नयन सिंह) 
स्थान :- इलाहाबाद वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


| 


्रयम अध्याय 


भूमिका 


भारत-जैसे देश, जहां की अधिकांश जनता कृषि पर आश्रित है, 
के लिए खाद और उर्वरकों का महत्व अवर्णनीय हैं। आज के युग में जबकि 
जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण भूमि बहुत सीमित रह गई है, अश्रम-प्रधान 
खेती करना अनिवार्य हो गया है। उर्वरकों का प्रयोग भी अनिवार्य हो गया 
है, क्योंकि अनन्तकाल तक कोई भी मिट्ठी चाहे वह कितनी ही उपजाऊ हो 
अच्छी उपज नहीं दे सकती, यदि उसे समय पर उपयुक्त खाद एवं उर्वरक 
न दिये जायें। 

मिट्ठी पौधे के भोजन का भण्डार है। भिन्न-भिन्न वनस्पतियाँ मिट्टी 
से भिन्न-भिन्न तत्व लेती हैं तथा कुछ तत्व छोड़ भी जाती हैं, इसलिए 
निरन्तर एक ही प्रकार की वनस्पति एक क्षेत्र में उगाने से यहाँ की मिट्टी 
कुछ विशेष तत्वों से सर्वथा हीन हो जाती है। इन तत्वों में से कुछ तो मिट्टी 
से, कुछ वायु से, कुछ कीड़ों से तथा कुछ वनस्पतियों से प्राप्त हो जाते है। 
कुछ तर्त्वों की प्राप्ति दूसरी फसलों के उगाने अर्थात्‌ शस्‍्यावर्तन (+0ंधवा0ा 
० (7/00$) से हो सकती हैं, किन्तु इन सब प्राकृतिक साथनों से मिट्टी के 
नष्ट हो गये तत्वों का पूर्णतया संभरण नहीं हो पाता, अतः कृत्रिम खाद 
देना जरूरी होता है। मिट्टी में बाहर से मिलाये गये पदार्थों को खाद? 
अथवा “*उर्वय्क” कहते है। 

पौधों को उगने-बढ़ने के लिए मिट्ठी से अनेक तत्व जैसे 
नाइट्रोजन, पोटॉश, फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होते है। भूमि में इनका संभरण 
बनाए रखने के लिए खाद दी जाती है। 

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, अतः यहाँ खाद की बड़ी माँग 


रहती है। भारतीय मिट्डियों में नाइट्रोजज की बहुत कमी है, इसलिए 





नाइट्रोजन वाली खाद की माँग अन्य प्रकार की खार्दों की अपेक्षा कहीं 
ज्यादा है। नाइट्रोजन वाले मुख्य उर्वरक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम 
नाइट्रेड यूरिया इत्यादि है। 

भारत सरकार ने अक्टूबर सन्‌ 495व में अमोनियम सल्फेट 
बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना बिहार प्रान्त के “सिन्द्रीः नामक स्थान 
पर स्थापित किया। इस कारखाने का नाम “सिन्द्री फर्टालाइजर एण्ड 
केमिकल्स लिमिटेड” (9॥07 -97]॥567 80 ((॥86॥708!| ।0.) हैं। आलोचकों 
का मत था कि देश में अमोनियम सल्फेट खाद की आवश्यकता नहीं है 
और इसे सफेद हाथी कह कर खिल्ली उड़ाई गई थी; किन्तु ये आशंकाएँ 
निर्मूल सिद्ध हुई। उत्तरोत्तर इसकी खपत बढ़ रही है। सिन्द्री का कारंखाना 
बहुत जल्दी ही अपनी पूरी क्षमता के लगभग बराबर उत्पादन करने लग 
गया । 

देश में स्थापित उर्वरक कारखानों पर अब तक लगभग १3 
हजार करोड़ रूपये अनुमानित लागत हो गया है। तथा उर्वरक कारखानों 
के स्थापित होने से इस समय देश में चल रहे कारखानों का कुल उत्पादन 
2000-07 में 52.5 लाख टन था। 

संयुक्त रूप से योजनाओं पर कार्य का दायित्व जोखिम भरा तो 
है लेकिन बेहतर संसाधन जुटाने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण कदम उठाने छडी 
होंगे ताकी देश में बढ़ती हुयी उर्वरकों की मांग की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण 
उनन्‍नतिशील कदम सिद्ध हो सके। जार्डन की एक उर्वरक योजना को संयुक्त 
रूप से कार्य सम्पादित कर जो मेसर्स स्पाईस (75 9]090) और जार्डन 
फॉस्फेट कम्पनी लिमिटेड द्वारा 2.24 लाख था। फॉस्फोरिक एसिड का 
उत्पादन किया गया जिसे 7-5-4997 को स्थापित किया गया था। 


(२९८०/६२ ४५९0 द्वारा प्रस्तावित संयुक्त योजना के प्रस्ताव पर 





यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की करेनन्‍सी में $ 69 मिलियन पूँजी इन्वेस्ट 
करने की मंजूरी 7-2-97 को दी गयी। इस योजना का उद्देश्य ओमान 
((2ध5५) की तेल कम्पनी के साथ पार्टनरशिप में विश्व स्तरीय उर्वरक 
काम्पलेक्स ओमान में स्थापित करना था जिसकी उत्पादन क्षमता 4.52 
लाख टन यूरिया, और 3.30 लाख टन मरचेन्ट अमोनिया प्रतिवर्ष की है। 
यह संयुक्त उत्तरदायी कम्पनी जिसका नाम ओमान इन्डिया फर्टिलाइजर 
कम्पनी (0५770) है, 48-2-988 को पंजीकृत की गयी थी। इस 
योजना पर अनुमानित लागत 0.5. & 06 मिलियन होना है तथा इसको 
वर्ष 2004। तक चालू होना था। 

भारत सरकार/इफको/कुृभको और इरान की सरकार/कासिम फ्री 
एरिया अथारिटी (00ए. 0वक्वा / (0ए४४॥॥ 7766 264 प079 ((१४.४)) के 
मध्य एक संयुक्त उत्तरदायी भागीदारों स्टैन्डर्ड अमोनिया/ यूरिया प्लान्ट 
(१५७७४ में स्थापित करने हेतु अनुमान किया गया। जो अब योजना को 
कार्यरूप देने के लिए वित्त व्यवस्था की सम्भवनाओं पर आगे बढ़ रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त &?0 और चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स 
((7(7,) दुबई (यूनाइटेड अरब अमीरात) और मोरक्को में उर्वरक संयंत्र 
स्थापित करने छेतु कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 

एफ. सी. आई. (#(८.].) और एच. एफ. सी. (89.४.(..) की कमजोर 
अर्थव्यवस्था के बावजूद +(! की सिन्द्री, रामागुन्डम, तलचेर और +770५ की 
बरौनी, दुर्गापुरए और नामरूप इकाइयों में उत्पादन कार्य 4997-98 के 
मध्य चालू किया गया। २६ 406.49 ((९४ 263.]5 करोड +(/ को तथा 43.34 
करोड़ +-6 को) राशि तत्काल मदद के रूप में बिमार कम्पनिर्यों को 
अतिरिक्त नगद राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया था। 


पी डी आई एल (शा, ने पुर्नजीवन के लिए एक विशेष 





अनुदान राशि देने हेतु प्रस्तावित किया था जिसे सरकार ने 29.4.97 को 
स्वीकृति प्रदान किया तथा 3॥9४#ने भी 4.7.4997 को स्वीकृति किया। 
इस विशेष मद को सभी प्रकार की सहायता। कन्सेशन के रूप में स्थापित 
किया। इस विशेष मदद को सभी प्रकार की सहायता। कन्सेसन के रूप 
में स्थापित करने की योजना को कार्यरूप दिया गया है। पी.डी.आई.एल. 
(2[)॥ ) की कार्यप्रणाली पूरी तरह सफल हुयी है और कम्पनी की उसकी 
वास्तविक कार्यप्रगति एवं आर्थिक उपलब्धि का रिकार्ड प्राप्ति हुयी छै। 

हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बयैनी, दुर्गापुर और 
नामरूप) तथा फर्टीालाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (सिन्‍न्द्री, 
रामागुन्डम और तालचेर) की कार्यरत इकाईयों के पुर्नजीवन हेतु विशेष 
राशि का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है। सरकार ने 9.79.( की नामुरा 
इकाई के पुर्नजीवन के लिए २६४ 3505"00 करोड़ की अनुमानित लागत का 
प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 70 एवं +(। की अन्य शेष इकाईयों की दशा 
सुधारने के लिए भी वित्तीय व्यवस्था के अध्ययन की सम्भावनाओं पर 
विचार हो रहा है! 

नाम रूप इकाई के पुर्नजीवन विशेष राशि का उपयोग एवं 
विभिन्‍न सहायक सामग्रीयों की व्यवस्था तथा वित्तीय संस्थाओं से टर्म लोन 
द्वार आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु, हो रहा है। 

भारत सरकार किसानों को बहुत ही रियायती कीमत पर यूरिया 
की अपूर्ति कर रही है। दश प्रतिशत की मामूली बढ़त, यूरिया की कीमत 
में स्थानीय टैक्‍स को छोड़कर की गयी है। अब यूरिया की कीमत २६ 3660 
प्रति टन निर्धारित की गयी है। यूरिया की कीमत में अस्थायी बढ़ोतरी के 
बावजूद पूरे क्षेत्र में सबसे कम है जिससे भारी सब्सीडी का बोझ वहन 


करना पड़ता है। 





कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की गयी एक योजना के अन्तरगत्‌ एक 
विषेश कीमती रियायत भी उपलब्ध करायी गयी है। जो फास्फेटिक और 
पोंटैशिक उर्वरकों को नियन्त्रणमुक्त कर दिया गया है। दिनांक 4.4.97 से 
यह निर्णय लिया गया कि रियायत ((0०70658907) प्राकृतिक सखोत से प्राप्त 
[207 पर रू. 3000 से रू. 3750 प्रतिटन, आयातित 7025? पर रू. 7500 
से रू. 2250 प्रतिटन, (७०0? पर रू, 7500 से रू. 2000 प्रतिटन, 88? 
पर रू. 500 से रू. 600 प्रतिटन और इसी अनुपात मे प्राकृतिक श्रोतो 
से प्राप्त मिश्रित उर्वरको पर भी, बढ़ा दिया गया है यह उपाय किसानो के 
उस तीन पौदो पर खाद देने के आशावादी आचरण के लिए, किये गये थे। 

वर्तमान मे यूरिया ही एक मात्र ऐसा उर्वरक है जिसकी उपलब्ध 
_ता सही कीमत, सही वितरण तथा नियन्त्रित स्थिति में पूरे साल उपलब्ध 
7 रहता है फास्फेटिक उर्वरक के नियंत्रणमुक्त हो जाने से तथा कीमत मे 
विशेष रियायत की वृद्धि तथा माँग में बढ़ोत्तरी के कारण इसकी उपलब्ध 
ता बनाये रखी जाती है। 

हाई पावर फर्टीलाइजर प्राइसिंग पालिसी रिव्यु कमेटी (्रंशी 
?0०ज़०0एलथपरीरश शांजा९ 7009 २९शं०ण (णा7॥॥86) प्रो० सी० एच0 हनुमन्ता 
राव भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में बनाई गयी ताकी 
वर्तमान यूरिया पर रियायत के तरीके का पुनः अध्ययन किया जाये तथा 
इसके लिए वैज्ञानिक एवं पारदर्शी उपाय सुझायें यह रिपोर्ट 3.4.98 को 
प्रस्तुत की गयी। प्रांशी) ?0ग्रथ् (0॥रप्रॉ86 की संस्तुतिओं को कार्यान्वित करने 
के लिए अध्ययन शुरू हुआ। नयी उर्वरक नीति जो कार्यक्षमता, ऊंची श्रेणी 
के उर्वरक उत्पादन के विकाश के लिए उर्वरक उद्योग के लाभ वृद्धि एवं 
सौहादिता को बनाये रखने में है। 

इफको की काण्डला इकाई काण्डला बन्दरगाह जेट्टी से यठे- 





काण्डला के पश्चिमी तट पर स्थिति है। यह इकाई 'गश*/)५७7 मिश्रित 
फास्फेटिक उर्वरक की विभिन्‍न किस्मो (085) जैसे पशर्‌ 28065 0:26:26, 
2:32:6 & 70257 27308 8:46:00 ॥ &गा$ ० :०,0.:६ 0 इनके पहचान के 
लिये चार प्रकार की धाराये 2, 3, (५, & 7) बराबर क्षमता की है 

शुरू में यह ईकाई अपनी 2 धाराओं ४ और 3 जिसमें समान 
सुविधायों के साथ कार्यरत थी तथा इसकी डिजाइन तथा स्थापना. ॥॥/5 
[007 ()ए३्ष ॥0. (४8.0 द्वारा 30 करोड़ रूपये के लागत से किया गया था 
एवं उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 7,27,000 '४१॥7०,0, निर्धारित की 
गयी थी। यह इकाई (संयत्र) 28..74 को चालू की गयी तथा 7 
जनवरी ॥975 से उत्पादन प्रारम्भ होने की घोषणा की गयी । 

मिश्रित उर्वरकों की मांग में बढ़ोत्तरी होने के कारण उसकी 
उत्पादक क्षमता मे दोगुना बढ़ोत्तरी करने के लिए इसकी अतिरिक्‍त दोनों 
धाराओं (& 79 को भी चालू कर दिया गया थां इसकी स्थापना और 
डिजाइन प्ञी?0 इण्डिया द्वारा रू. 28.60 करोड़ की लागत से किया गया 
तथा इसकी उत्पादन क्षमता ,27,000 )/(॥१ 7०.0, से बढ़कर 2,60,000 
7 7.0, एश भापा। हो गयी। ५ & 7 धाराओं का निर्माण अपने निर्धारित 
समय से एक महीने बाद पूरा हुआ ॥ विस्तार इकाई की शुरूआती तिथि 
4 जून 798॥ थी तथा कमर्शियल उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि 6 
सितम्बर 498व घोषित की गयी थी। 

साथ ही साथ १257 ग्रेड उर्वरक का उत्पादन शुरू डो जाने के 
कारण कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,09,00 ॥(४77५ ० ?,0, हो गयी। 

कान्डला फेस ॥ ]९१७८/257 योजना की संरचना दो अतिरिक्त 
धारायें £ & 7 की स्थापना कर ली गयी ताकि उसी ग्रेड की श€/)9५7? 


उर्वरक का उत्पादन आधुनिक दोहरी पाइप रीएक्टर तकनीक का प्रयोग 








करके इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,52,000 |(१78 ० ०,0, निर्धारित की 
गयी, इस प्रकार उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी 3,09,000 |४776 ० ?,0, से 
बढ़कर 5,6,000 |(१7/ 06 ?,0, हो गयी ॥ योजना पर वास्तविक लागत रू. 
205.30 करोड़ रूपये की हुयी जबकी बजट में लागत का प्रावधान रू. 
22.20 करोड़ रूपये की थी 

]ा००१/)०5७५ए इकाई (संयत्र) के मुख्य सलाहकार ७४/5 जाव!परशा 
[007 ()ए४' मुम्बई साथ मे पाइप रीएक्टर तकनीक प्रोसेस लाइसेन्सर ५/(/ 
5 (जवव906 एश055$6 06 थे। 5 & ए संयत्र धाराओं का निमार्ण कार्य नि८. 
रित समय से 77 दिन बाद पूरा हुया। 5 & 7? संयत्र को 40 जून 999, 
9 जुलाई 999 को चालू किया गया तथा कमर्शियल उत्पादन 5 अगस्त 
999 को शुरू करने की घोषणा की गयी । 

॥/5 ए0)/, सभी सम्बन्धित आफसाइट सुविधार्यों जैसे बलकस्टोरेज, 
ब्रैगिंग प्लान्ट एक्सपेन्शन, फास, एसिड और फिउल आयल टैको आदि के 
निमार्ण कराने के मुख्य सलाहकार थे। 

देश मे योजनाबद्ध विकास के पाँच दशको में उर्वरकों के उत्पादन 
मे काफी बढ़ोतरी हुई हैं अब भारत की गिनती विश्व में नाइट्रोजनयुक्त 
उर्वरको का उत्पादन करने वाले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप मे होती 
है देश मे 63 बड़ी उर्वरक इकाईयां हैं, जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट्युक्त 
उर्वरको के साथ-साथ कई अन्य उर्वरकों का भी उत्पादन हो रहा है। इनमें 
से 38 इकाईयां यूरिया का उत्पादन करती हैं, जब कि नौ इकाइयो मे 
उप-उत्पाद के रूप मे अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसके अलावा, 
अन्य उर्वरक इकाईयां सिगल सुपर फोस्फेट का उत्पादन कर रशडी हैं। 

खाद्याननो के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना समय का 


तकाजा है जिससे तेजी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आश्यकताओ को पूरा 





किया जा सके। उर्वरक उद्योग ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए 
बड़े पैमाने पर उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य बनाया। इसी क्रम में इडियन 
फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड अख्तित्व में आईं इफको के 
नाम से सुविख्यात इस सहकारी संस्था की स्थापना 3 नवम्बर, 4967 को 
एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप में हुई थी। अल्प समय में प्रगति 
का एक लग्बा रास्ता तय करने के बाद आज इफको देश में उर्वरको का 
उत्पादन और विपणन करने वाली सबसे बडी संस्था है इसकी प्राधिकृत 
पूंजी 4000 करोड़ रू है और 35973 सहकारी समितिया इसकी सदस्य 
है। इफको 22 राज्यों और 2 संघ क्षेत्रों में अपने उत्पादों- एन पी के, 
डी ए पी और यूरिया का विपणन करती है। समिति ने 967-68 में 6 
लाख रूपये की इक्विटी पूंजी से अपना कारोबार आरंभ किया था जो 
बढ़कर अब 47.72 करोड़ रूपये हो गई है। इफको ने अपनी कलोल, 
आंवला और फूलपुर इकाईयों का एक के बाद एक विस्तार करके, उर्वरक 
उत्पादन के क्षेत्र मे विश्व की सबसे बड़ी संस्था बनने का स्वर्णिम स्वप्न 
साकार कर लिया है। कांडला विस्तार परियोजना में भी निर्धारित कार्यक्रम 
से पहले उत्पादन आरंभ हो गया । 
देश में उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका 
निभा रहा है। वर्ष 2000-0व के दौरान मात्र इफको जे ही कुल टष्ट्रीय 
उत्पादन में नाइट्रोजीनस उर्वरको का 47 प्रतिशत और फॉस्फेटिक उर्वरकों 
का 7.7 प्रतिशत योगदान किया। इफको के, गुजरात में कलोल और 
काडला तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर और आंवला में चार संयंत्र हैं। 
अपने विकास और किसानों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के 
अलावा, इफको ने राष्ट्र के कल्याण के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना 


में अपना सहयोग दिया है। कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कुभको), 








जोकि सहकारी क्षेत्र में यूरिया की दूसरी प्रमुख उत्पादक संस्था छै, की 
इक्विटी में इफको की 20.46 प्रतिशत (97 करोड़ रू0) की भागीदारी है। 
क्‌ृभको के हजीरा संयंत्र की यूरिया की वार्षिक उत्पादन क्षमता व4.52 
लाख टन है। इफको ने गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लिमिटेड 
(जी०0एफ०सी 0एल०) काकीनाडा की इक्विटी में 23.2 प्रतिशत (7.97 
करोड़ रू.) का अशंदान किया है। इफको, संयुक्‍त उद्यम इंडस्ट्रीस किमीक्यू 
डू सिनेगल (आई.सी.एस) जो सिनेगल में फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन 
करता है, में भी भागीदार है। इफको ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई. पी. 
एल.), महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म लिमिटेड 
(कोआपटूर) और नेशनल फिल्म एंड फाइन आर्टस कोआपरेटिव लिमिटेड 
(नक्फाक) की इक्विटी में भी अंशदान किया है। 

अपने देश में छोटे एवं मध्यम किसानों को कृषि विपणन से 
महसूस होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किया 
गया कि सहकारिता ही एक मात्र साधन है जो इससे छुटकारा दिला सकती 
है। सहकारी विपणन समितियों के निर्माण से विक्रेता वर्ग की सौदा करने 
की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और कृषक को मण्डियों में प्रचलित बहुत 
सी अनुचित बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अधिक 
मात्रा में संसाधनों के होने से गोदाम, परिवहन आदि सुविधाओं की 
उपलबधता एवं विपणन प्राप्त करना आसान हो जाता है। के० आर० 
कुलकर्णी के अनुसार उत्पादकों का सहकारी संगठन उत्पादन के छोटे 
आकार से डोन वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता का 
एक प्रयास है। इसका संगठन सुदृढ़ व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यापार का संचालन करने के लिए किया जाता है। स्वतंत्र रूप से और एक 


दूसरे की प्रतिस्पर्द्धां में बेचने के स्थान पर सहकारी कम्पनियों द्वारा किसान 





अपनी विक्रय-शक्ति को संगठित करते हैं, अपनी सौदागिरी की शक्ति में 
सुधार करते हैं तथा अपने साधनों को इकट्ठा करते हिं। 

हमारे देश में सहकारी विपणन का आरम्भ 492 में 7904 
के सहकारिता अधिनियम को संशोधित करके किया गया, क्‍योंकि 4904 
का सहकार समिति अधिनियम केवल साख तक ही सीमित था। केनन्‍्द्री 
बैंकिग जाँच समिति ने 930 में अपना यह विचार व्यक्त किया कि- 
“साख सहकारतिा पर अभी बल जारी है और इसे स्वीकार नहीं किया गया 
कि ग्रामीण साख से संगठित विपणन का प्रश्न अधिक राष्ट्रीय महत्व का 
है। रैयत की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह 
इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस बीमारी का उपचार करना जिससे 
ऋणग्रस्तता बढ़ती हैं।”? 

भारत में 92 के सहकारता अधिनियम को विपणन समितियों 
के विकास के लिए डी संशोधित किया गया था। सबसे पहली विपणन 
समिति की स्थापना अपने देश में 9व3 में कुम्बाकोनम कृषि समिति के 
नाम से हुई यह समिति अपने सदर्स्यों को बीज, खाद तथा यंत्रों की पूर्ति 
करती थी तथा उनकी उपज का विपणन करती थी। इसके पश्चात्‌ कई 
सहकारी विपणन समितियाँ विभिन्‍न स्थानों पर चालू की गायीं, जैसे- 
।9व8 में कर्नाटक में रूई विक्रय सोसाइटी, 4930 में दक्षिण गुजरात में 
सहकार रूई विपणन संघ, 4930-37 मर्में उत्तर प्रदेश में घी और गन्‍ना 
सोसाइटी आदि। अनुभव और व्यापारिक ज्ञान के आभाव तथा दोषपूर्ण 
संगठन के कारण बहुत सी समितियाँ कुछ समय बाद समाप्त हो गयीं, 
लेकिन इनसे अनुकूल प्रभावित होने वाला वर्ग इसे किसी न किसी रूप 
में चलाता रहा। 


सहकारी विपणन समितियों के विकास के लिये काफी बड़ा क्षेत्र 





0 


उपलब्ध है। सर्वप्रथम, उच्चतर खेती (8&/2 धिए॥7॥8) वित्त और विपणन के 
समायोजन की आवश्यकता है। आज यह प्रयास किया जा रहा कि ऐसी 
समितियां कायम की जाएं जो इन तीनों सेवाओं को एक साथ उपलबध 
कराएं | 

दूसरे, विपणन समितियों को कृषि वस्तुओं के विधायन-कार्य को 
भी करना चाहिए। बहुत-सी वस्तुओं का यदि विक्रय से पहले विधायन कर 
लिया जाए, तो उनको अच्छी कीमतों पर बेचना आसान हो जाता है। रूई 
से बिनौले निकाल कर यदि दबा लिया जाए, तिलहनों ये यदि तेल निकाल 
कर बेचा जाए, पटसन का विधायन कर यदि उसे गाँठों में बांध लिया जाए 
आदि, तो इससे विपणन कार्य सुविधाजनक हो जाता है। 

तीसरे, सहकारी विपणन समितियां अपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप 
में कृषि-उत्पादन बेच सकती हैं (जहां कहीं भी यह सम्भव हो) और इस 
प्रकार ये विचौलियों और उनको दिए जाने वाले कमीशन से मुक्त छो सकती 
है। 

चौथे, सहकारी विपणन समितियों को अपनी वस्तुओं के वर्गीकरण 
((४80४77) के लिए मजबूर करना चाहिए। वर्गीकरण से न केवल समितियों 
को अपनी उपज के लिए अच्छी कीमतें प्राप्त करने में सहायता मिलेगी 
बल्कि इनके द्वाय सदर्स्यों को अपने उत्पादन की किस्म उन्‍नत करने में 
भी सहायता मिल सकती है। 

पांचवे, सहकारी विपणन समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा मण्डियों 
में अपने गोदाम और भाण्डागार कायम करने के लिए भी सहायता देनी 
चाहिए। यह सरकार द्वार अनुदान और अर्थसहाय्य (0745 8१0 57080॥28) 
देकर भी किया जा सकता है या स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा सस्ती 


वित्त-व्यवस्था द्वारा भी छो सकता हडै। 
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छठे, सहकारी विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इनमें 
बहुत से ग्राम (यदि हो सके तो एक पूरी तहसील) शामिल कर लेने चाहिएं 
ताकि ये किसानों के माल का अच्छी प्रकार क्रय-विक्रय कर सकें। इस 
प्रकार समिति अपने प्रबन्ध कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों को भी लगा 
सकती है। 

सातवें, सहकारी विपणन समितियों के लिए कृषि आदार्नो अर्थात्‌ 
उर्वरकों, बीजों, कृषि-मशीनरी और औजार, कीटनाशकों आदि के क्रय-विक्रय 
का बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। देश में कुल उर्वरक के वितरण का लगभग 
47 प्रतिशत सहकारी विपणन समितियों द्वाया बेचा जाता है। 

अन्तिम, सरकार को जब भी सम्भव एवं अनिवार्य हो, सहकारी 
विपणन समितियों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सरकार ने पहले 
ही खाद्याननों में राजकीय व्यापार (80802 790॥॥2) चालू कर दिया छै। राजकीय 
व्यापार निगम (४9886 0780॥8 ०ण7००ण०7०) सरकारी विपणन समितियों से 
सीधे ही खाद्यान्न खरीद सकता है और व्यापार के अन्य मार्गों की उपेक्षा 
कर सकता है। इससे भी विपणन समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन 
मिलेगा। 

भारत सरकार और रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के आ४६ 
गीन सहकारी विपणन ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 
और बिहार में भारी प्रगति की है। महाराष्ट्र औश गुजरात की रूई विक्रय 
समितियाँ अपने सदस्यों के लिए रूई की धुनाई करती है और इस प्रकार 
उन्हें काफी लाभ पहुँचाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की गन्‍ना विपणन 
समितियाँ अपने सदस्यों के हितों की, चीनी कारखानों के विरूद्ध, रक्षा 
करती हैं और गन्‍ने की गुणवत्ता को उन्‍नत करने में सहायता करती हैं। 


वे धन राशि अग्रिम (50ए०708) के रूप में देती हैं और ग्रार्मो में 
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कल्याणकारी क्रियाएं भी चलाती हैं। इसके अतिरिक्त वे कारखानों को 
गन्‍ना उपलब्ध कराती हैं और बीजों तथा उर्वरकों के क्रय के लिए वित्त 
उपलब्ध कराती हैं। महाराष्ट्र में ऐसी समितियां हैं जो तम्बाकू, फलों , 
सब्जियों आदि के विक्रय में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी हैं। वे सदस्यों को 
उपज कमीशन के आधार पर बेचती हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में 
उपज का विधायन करती हैं और खादों और बीजों का संभरण करती हैं। 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अधीन 
सहकारी विपणन और सहकारी उधार के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयास किया गया। चौथी योजना की पूर्वसंध्या पर लगभग 66 प्रतिशत 
कृषि उधार समितियों को विपणन समितियों से सम्बद्ध किया गया। शेष 
34 प्रतिशत उधार समितियों को भी बाद में विपणन समितियों के साथ 
जोड़ दिया गया। 

सहकारी विपणन तन्‍त्र में 6,000 से अधिक प्राथमिक विपणन 
समितियाँ कार्य कर रही थीं जिनमें से 3,500 विशेष वस्तु विपणन 
समितियाँ. थीं। जिला स्‍तर पर १60 केन्द्रीय विपणन समितियाँ थीं। 
राज्यीय स्‍तर पर 29 शीर्ष समितियाँ (879७८ $000065४) और विपणन 
फैडरेशन (५९९४॥४8४ (९१९४४०7$) थे। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि 
सहकारी विपणन संघ (ऐा0०74 0 8707पए/74 (९0-0922॥9४6 ६८८४9 76९0- 
छ930707- २४४7]०)) कार्य कर रहा है। सहकारी विपणन के अतिरिक्त, 
सहकारी विधायन ((०-+फाथाए०८ [70025आ॥2) भी काफी प्रणति कर रहा है। 
सहकारी विपणन समितियों ने 4972-73 में 920 करोड़ रूपए की कृषि 
उपज का क्रय-विक्रय किया परन्तु इसकी मात्रा बढ़कर 993-94 में 
7,500 करोड़ रूपए हो गई। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजीरात 


मिलकर सहकारी समितियों द्वारा क्रय-विक्रय की गई कुल उपज के 75 
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प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। सहकारी समितियों द्वारा बेची गई कुल 
कृषि-उपज में खाद्यान्नों का भाग 50 प्रतिशत है। सहकारी समितियों को 
रूई और पटसन की वसूली में रई एवं पठटसन निगणमों की ओर से अधि: 
शक कार्यभाग दिया जा रहा है। सहकारी समितियों ने उर्वरकों और अन्य 
कृषि आदानों, उन्‍नत बीजों, कृषि मशीनरी एवं कीटनाशकों के वितरण में 
महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की है। 

उर्वरकों का विपणन भारत के छः लाख गाँवों तक है जो 2007 
के सेन्सस, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का 
लगभग 65.78 प्रतिशत है। यह विपणन शहरी विपणन से पूर्णतः अलग 
है या शहरी लोगों का विपणन जो कुल जनसंख्या का 25.72 प्रतिशत है 
तथा जिन्हें उर्वरकों से प्रत्यक्ष तौर पर कुछ लेना-देना नहीं है। भारत में 
उर्वरक विपणन का तरीका बनाई गई नितियों से प्रभावित होता है साथ ही 
जो किसानों के आसानी से पहुँच में हो, तथा प्रर्याप्त मात्रा में उचित समय 
पर प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि उर्वरक विपणन को हमेशा एक नई 
आर्थिक एवं वाणिज्यिक अध्ययन की आवश्यकता है, बल्कि वास्तव में 
इसके विशेष स्तर जैसे एक उपयोगी वस्तु, उर्वरकों का विपणन संस्थाओं 
के उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जैसे अन्य दूसरी वस्तुओं का आदान-प्रदान 
होता है। 

वर्तमान समय में सहकारी और संस्थागत एजेन्सियों की कुल 
संख्या 72,000 हैं जो पूरे देश के फुटकर बिक्री केन्द्र के रूप में फैले 
हुये हैं। सभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटीज का केवल 50 प्रतिशत ही 
उर्वरक विपणन में लगे हैं। 

समिति ने वर्ष 2000-0व के दौरान 35.34 लाख टन यूरिया 


और १7.03 लाख टन एनपीके/डीएपी का उत्पादन करके कुल 52.37 
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लाख टन उर्वरकों का उत्पादन किया। इस अवधि के दौरान नाइट्रोजन के 
मामले में 00 प्रतिशत और फास्फेट के मामले में 8 प्रतिशत का 
क्षमता उपयोग किया गया। कलोल इकाई जिसमें वर्ष 975 में उत्पादन 
आरंभ हुआ था, में अमोनिया, यूरिया और ड्राई-आइस का उत्पादन करने 
के संयंत्र हैं । इस इकाई ने वर्ष 200-02 में 5.50 लाख टन यूरिया 
का सर्वाधिक रिकार्ड उत्पादन किया, कलोल विस्तार परियोजना को 2 
अगस्त, 4988 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस वर्ष के दौरान 
कलोल इकाई ने 4605 टन द्रव कार्बन-डाइऑक्साइड का भी उत्पादन 
किया । 

फूलपुर इकाई जिसमें वर्ष 98व| में वाणिज्यिक्र उत्पादन आरंभ 
हुआ था, ने इस वर्ष 2.65 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन करके एक 
नया रिकार्ड बनाया। इसमें फूलप्गरुर- ॥। जिसमें दिसम्बर, 997 में 
उत्पादन आरंभ हुआ था, का 8.57 लाख टन का उत्पादन भी शामिल है। 
फूलपुर- ।। से उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ फूलपुर इकाई की वार्षिक 
उत्पादन क्षमता 4.95 लाख टन से बढ़कर 42.2] लाख टन यूरिया हो 
गई है। यह विश्व में सबसे बड़ा अमोनिया यूरिया कम्प्लैक्स है, जिसमें 
फीड स्टाक के रूप में नैफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। फूलपुर इकाई 
को वर्ष 997-98 के दौरान सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान 
किया गया। आंवला स्थित अमोनिया यूरिया कम्प्लैक्स 4988 में चालू 
किया गया था। तब इसकी संसस्‍्थापित उत्पादन क्षमता 7.26 लाख टन 
यूरिया की थी। वर्ष 996 में इसकी क्षमता को दोगुना कर दिया गया 
और तबसे इसमें 7.26 लाख टन यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन आरंभ हो 
गया। आंवला-।॥। मई, 4997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री इंद्र कुमार 


ग्रुजराल द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। 
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आंवला संयंत्र ने वर्ष 999-2000 में 24.02 लाख टन 
यूरिया का उत्पादन किया, जिसमें आंवला-।। द्वारा उत्पादित 8.44 लाख 
टन यूरिया भी शामिल है। इस इकाई ने वर्ष 998-99 में 5.932 कैल 
प्रति मी. टन की वार्षिक न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत का भी रिकार्ड 
बनाया | 

कांडला इकाई भी किसी इकाई से पीछे नहीं रही। इस इकाई ने 
वर्ष 2004-02 में एनपीके/डीएपी का 20.60 लाख टन का सर्वाधिक 
वार्षिक उत्पादन किया, जो कि लगभग 7.93 लाख टन 7?,0, के बराबर 
बैठता है। इकाई की इस शानदार सफलता के परिणामस्वरूप इस इकाई 
को एफ ए आई द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन का पुरस्कार प्रदान किया 
गया। 

इफको द्वारा दिसम्बर, 96 से दिसम्बर, 97 के दौरान तीन बड़ी 
उर्वरक परियोजनाओं को स्थापित करना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक 
रिकार्ड है। 

उर्वरकों विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी की खपत मेँ कमी 
के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000-07 के दौरान देश में एन पी के उर्वरक 
के उपयोग के अनुपात में असंतुलन और बढ़ गया। उर्वरकों की समग्र 
खपत में गिरावट के बावजूद इफको का बिक्री कारोबर बढ़ा और वर्ष 
2000-0व7 के दौरान इफको ने 55.40 लाख टन उर्वरकों की अब तक 
की सर्वाधिक बिक्री की। 
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उर्वरक उद्योग 
7686' ]0080५ 


हमारे देश की आजादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में 
आत्मनिर्भरता की क्षमता की प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस 
अपलब्धि का कारण उर्वरक उद्योग का तेजी से विकास है। विगत 0 वर्षो 
से उर्वरक उद्योग का विकास 4 प्रतिशत की दर से हो रहा है। जो सकल 
घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 

भारत में उर्वरक उद्योग के महत्व एवं विकास को तीन प्रमुख 
भागों में बाँठा जा सकता है जो नीचे दिया गया हैः 


१. हरित क्रान्ति के पहले की अवधि (208 (>९2९॥ 7२९८५०॥७००॥ ?९7१00) 
इस समय का वर्णन 7952-53 के युग के रूप में होता है 
जहाँ खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि का विकास हुआ जिसका श्रेय सिंचाई की 
सुविधाओं में विकास माना गया। इस चरण में देश की कुल जनसंख्या का 
लगभग 80 प्रतिशत भाग खेती में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लगी रहती 
थी। इस अवधि में उर्वरक जो उत्पादित किये जाते थे वे सुपर फास्फेट और 
अमोनियम सल्फेट थे। सिंचाई की असुविधा कृषि को धक्का देती थी। 


2. हरित क्रान्ति की अवधि ((९शा 7२९८५०।४॥०॥ ?९7१00) 

इस अवधि में सरकार ने खाधान्‍नन उत्पादन के क्षेत्र में देश को 
आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रोग्राम्स बनाये। यह 959-60 के मध्य का 
समय था। यह योजिना उच्च पैदावार देने वाली किस्मों की शोध करना 


तथा इसकी सफलता हेतु फॉस्फोरस नाइट्रोजन तथा पोटेशियम का प्रयोग 
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कराना था। इस चरण में उर्वरक उद्योग एक बृहद रोल करने को प्रयासरत 
रहा और इस प्रकार हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं 
अन्तर्रनिहित भाग बन गया। इसी अवधि में उर्वरक उद्योग की नींव भी 
रखीगयी। इफ्को की संरचना का विचार भी 7965 में ही कार्य एवं 
मूर्तरूप ले सका। इस अवधि में मुख्य उर्वरक उत्पाद के रूप में अमोनियम 
फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया हैं। 


3. हरित क्रान्ति अवधि के बाद का समय 
(3९: (€शा 7२ ९५०॥०॥०॥ ?९४7१00) 
भारत की आबादी के साथ विश्व की जनसंख्या बह्लुत ही 

खतरनाक एवं तीव्र गति से बढ़ रही है, भारत में सर्वत्र उर्वरक कम्पनियों 
नेअपने उत्पादन क्षमता में तीव्रगामी वृद्धि करने के लिए कार्यरत हो गयी 
ताकि अनेकों महीनों तक उर्वरकों की आपूर्ति ठीक से होती रहे। भारत में 
प्रतिवर्ष उर्वरक की मांग 8 मिलियन टन प्रतिवर्ष बढ़ती है- (फार्टिलाइजर 
एसोसियेशन आफ इण्डिया के अनुसार) 

जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत में खाद्यान्न की आवश्यकता का 
अनुमान लगाया जा सकता है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न 
आपूर्ति कृषि के उत्पादन में वृद्धि करके पूरी की जा सकती है कृषि का 
उत्पादन आधुनिक कृषि निवेशों की सहक्रिया द्वाय ही संभव है जिसमें 
उर्वरक एक महत्वपूर्ण निवेश या आदान है। बिना रासायनिक उर्वरकों के 
अन्य कृषि आदार्नों यथा सखुधरे डुए बीज, सिंचाई एवं तृण नाशकों का 
प्रयोग प्रभावहीन ही रहता है। अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन 
में वृद्धि का लगभग 70 प्रतिशत भाग उर्वरक का अधिक उपभोग करने 


के कारण होता है। इसके महत्व की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जहाँ 
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(प्रदर्शन फार्मो में) गेहूँ. की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 38 विंचटल है जबकि 
राष्ट्रीय औसत उपज मात्र 44 विंचटल प्रति हेक्टेयर ही है। आज हम कृषि 
के परम्परावादी ढाँचे से छटकर आधुनिक प्रविधियों की ओर अग्रसर हो रहे 
हैं, इसलिए नवीनतम खोजों का प्रयोग किया जाना चाहडिए। 
देश में योजना बद्ध विकास के चार दशर्को में उर्वरकों के 
उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अब भारत की गिनती विश्व में 
नाइट्रोजन युक्‍त उर्वरकों का उत्पादन करने वाले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देश 
के रूप में होतीहै | देश में 63 बड़ी उर्वरक इकाईयाँ हैं, जिनमें नाइट्रोजन 
और फॉस्फेट युक्‍त उर्वरकों के साथ-साथ कई अन्य उर्वरकों का भी 
उत्पादन हो रहा है। इनमें 38 इकाईयाँ यूरिया का उत्पादन करती हेैं। 
जबकी नौ इकाईयों में उप-उत्पाद के रूप में अमोनियम सलल्‍्फेट प्राप्त होता 
है। इसके अलावा, अन्य उर्वरक इकाइयां सिंगल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन 
कर रही है। 
यद्यपि हजारों वर्ष पूर्व किसानों को यह पता था कि खारदरदों, 
अस्थियों एवं राखों के उपयोग से भूमि की उर्वरता में वृद्धि की जा सकती 
हैं, परन्तु यह उन्‍्नीसवीं सदी में वैज्ञानिकों को ज्ञात हो पाया कि भूमि की 
उर्वरता को बनाये रखने में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम (पोटाश) 
जैसे तीन तत्वों की प्रमुख भूमिका डोती है। इनमें से नाइट्रोजन को 
उर्वरकों के रूप में दो प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। प्रथम विधि: 
॥ के अन्तर्गत इसे यूरिया में परिणित कर दिया जाता है। जिसमें नाट्रोजन 
का अंश 46 प्रतिशत पाया जाता है। परन्तु संयुकक्‍त राज्य अमेरिका में इसे 
अमोनिया गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा 82 
प्रतिशत पायी जाती है। इन दोनों ही विधियों में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन 
के साथ संयोजित किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण की सबसे 
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सस्ती और आसान विधि प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल उत्पादों पर 
आधारित है जो हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत हैं। यढी कारण की इन पदार्थों 
की किमत में वृद्धि के कारण विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक भी महाँगा होता 
गया है। 

यद्यपि नाइट्रोजन एक सर्वव्यापी पदार्थ हैं परन्तु विश्व में फॉस्फेट 
और पोटाश के भण्डार का वितरण असंयत है। विश्व के फॉस्फेट और 
पोठाश के भण्डार का वितरण असंयत है। विश्व के फॉस्फेट का दो-तिहाई 
भण्डार केवल दो देशों मोरकक्‍्को और संयुक्‍त राज्य अमेरिका में पाया जाता 
है। इसी प्रकार पोठाश के भण्डार मुख्यतः चार देशों में कनाडा, पूर्व 
सोवियत संघ, जर्मनी एवं संयुक्‍त राज्य अमेरिका में पाये जाते हैं। भारत 
में पंजाब और बिहार में पोठाश पाया जाता है। इसलिये विकासशील देशों 
को कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु इसे भारी कीमत पर आयात करना पड़ता 
है तथा किसानों को कम कीमत पर सुलभ बनाने के लिए सरकारी अर्थ 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 

भारत में हरित क्रान्ति को सफल बनाने में उर्वरकों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। सामान्य तौर पर भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और 
फॉसफोरस की कमी पायी जाती है। मोठे तौर पर देश के उर्वरक उद्योग 
ने पिछले दशक के दौरान तीव्र प्रगति की है। उदाहरणार्थ, देश में वर्ष 
।960-67 में केवल 980,000 मीट्रिक ठन नाइट्रोजन उर्वरकों का 
उत्पादन होता था जो 7980-8व7 तक बढ़कर 2.64 लाख मीट्रिक टन, 
।99-92 तक 73.5 लाख मीट्रिक टन और 4995-96 तक 87.77 
लाख मीट्रिक ठन पहुँच गया। इसी बीच फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 
52090 मीट्रिक से बढ़कर वर्ष 4980-87 में 8.4। लाख मीट्रिक 


टन,]990-9व7 में 20.5। लाख मीट्रिक ठन 4995-96 में 20.58 
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लाख मीट्रिक टन पहुँच गया। 
देश में कुल ।39 उर्वरक कम्पनियाँ हैं जिनम 35 सार्वर्जानिक, 
99० निर्जी एवं 5 सहकारी क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा 33 यरासार्यानिक 
इकाइयाँ ( 23 सार्वजनिक क्षेत्र, 6 संयुक्‍त क्षेत्र एवं 4 सहकारी क्षेत्र) हैं। 
भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग की मात्रा जहाँ 4950-57 
में मात्र आधा कि०ग्रा० थी वह वर्ष 987-88 में बढ़कर व3.4 
कि०ग्रा० पहुँच गयी। किन्तु अभी भी यह विकसित देशों की तुलना में 
बहुत कम है। 
भारत में उर्वरकों का उत्पादन, आयात एवं उपभोग (हजार मीट्रिक टन) 
उर्वरक | 960-6]| 970-7॥ 980-8॥| 4990-9| 995-96 | 997-98 
उत्प 50 3005 9044 335 
गञयात 49 


2759 2758 4008 


उपभोग 292 5546 ।2567 3877 





भारत 4952-53 में अपने उर्वरकों के आनन्‍्तरिक उत्पादन का 
45.5 प्रतिशत भाग आयात करता था। वर्ष 4987-88 में यह मात्रा 
घटकर 23 प्रतिशतरह गयी। वर्ष 499व-92 में देश में उर्वरकों का कुल 
उत्पादन 40 मिलियन मीट्रिक ठन था। जबकि कुल उपभोग 3.76 
मिलियन मीट्रिक टन था। अतः देश को 27.46 लाख टन उर्वरकों का 
आयात विदेशों से करना पड़ा। उर्वरकों के कुल संभरण में आयात का 
प्रतिशत अंशदान 20 प्रतिशत है। इससे देश में उर्वरकों के बढ़ते उत्पादन 
की ओर संकेत मिलता है। 

नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता वर्ष 95-52 में महज 85 


हजार टन से बढ़कर 3॥ मार्च 4998 को 404.98 लाख टन और 
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फॉसफेट युक्‍त उर्वरक इसी अवधि के दौरान 63 हजार टन से बढ़कर ?,0, 
के 29.5 लाख टन हो गयी। 95-52 नाईट्रोजन के 76000 टन तथा 
?,0, के 000 टन का अत्यल्प उत्पादन ही होता था जबकि 4997-98 
के दौरान देश ने नाईट्रोजन के 06.86 लाख टन तथा ?,0, के 29.76 
लाख टन का उत्पादन किया। पिछले वर्षो में उर्वरक उत्पादन की घेरलू 
क्षमता और उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद भी इनका आयात करना 
पड़ा हैं। 

वर्ष 997-98 के दौरान इफको के कलोल संयंत्र का पुनः 
नवीनीकरण हुआ और यूरिया उत्पादन की इसकी क्षमता बढ़कर 4.5 लाख 
टन हो गई। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव (इफको) के प्रतिवर्ष 
7.26 लाख टन यूरिया के उत्पादन क्षमता वाले नेफ्था आधारित फूलपुर 
विस्तार परियोजना ने 22 दिसम्बर, 4997 से व्यवसायिक स्तर पर 
उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एम.एम.लाल) के 
चेन्नई मनाली स्थित विस्तार परियोजना ने ॥ जनवरी 998 से व्यावसायिक 
स्तर पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया। यहाँ प्रतिवर्ष 2.42 लाख टन यूरिया 
और 8.4 लाख टन एन.पी. के. उर्वरक उत्पादन की क्षमता है। नागार्जुन 
फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल लिमिठेड (एन.एफ.सी. आई) के गैस आधारित 
काकीनाडा संयंत्र की क्षमता दुगुनी करने के लिए एक विस्तार परियोजना 
ने प्रतिवर्ष 4.95 लाख टन यूरिया उत्पादन क्षमता और 2.28 लाख टन 
नाइट्रोजन उत्पादन क्षमता के साथ 49 मार्च 4998 से व्यावसायिक स्तर 
पर उत्पादन प्रारंभ किया। 

वर्तमान में सिर्फ यूरिया वैधानिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत 
आता है, जो एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसकी खपत देश में उर्वरकों की कुल 


खपत के करीब 60 प्रतिशत के बराबर है। 24 फरवरी 4997 से उर्वरकों 
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की कीमत में लागू ॥0 प्रतिशत की बढोत्तरी के बाद यूरिया की कीमत 
स्थानीय करों को छोड़कर 3.360 रूपये प्रतिठन निर्धारत की गई है। इस 
बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में किसानों को जिस कीमत पर यूरिया उर्वरक 
उपलब्ध कराया जाता हैं, वह इस क्षेत्र में सबसे कम है और किसानों को 
आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए इसकी कीमतों में काफी 
सब्सिडी भी दी जा रही है। 

वर्ष 996-97 के दौरान नियंत्रित मूल्य वाले उर्वरकों के लिए 
सरकार को 7.426 करोड़ रूपये (घरेलू उर्वरकों के लिए 6.600 करोड़ 
रूपये तथा अयातित उर्वरकों के लिए 8.000 करोड़ रूपये) की सब्सिडी 
का बोझ उठाना पड़ा। नियंत्रित मूल्य वाले उर्वरकों पर सब्सिडी के अलावा 
पौध-पोषकों के संतुलित उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 
नियंत्रण मुक्‍त उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत देती रही है। इस 
योजना के तहत देश में उत्पादित डाई अमोनियम फास्फेट पर विशेष 
रियायत की राशि को 6 जुलाई 4996 से एक हजार रूपये प्रतिटन से 
बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रतिटन कर दी गई तथा आयातित क्‍्यूरेट पोटाश 
पर यह रियायत एक हजार रूपये प्रतिठन से बढ़ाकर .500 प्रतिठन कर 
दी गई। काप्लेक्स उर्वरकों पर विशेष रियायत में भी अनुपातिक रूप से 
वृद्धि की गई है, जबकि देश में उत्पादित सिंगल सुपर फास्फेट पर इस 
विशेष रियायत को 340 रूपये प्रतिटन से बक़कार 500 रूपये प्रतिटन कर 
दिया गया है। आयतित डाई अमोनियम फॉस्फेट पर .500 रूपये प्रतिटन 
की दर से रियायत शुरू की गयी है। यूरिया के मूल्य में 2॥ फरवरी 
997 से लाग्रु 0 प्रतिशत की बद्ेत्तरी के साथ अनुक्रम मे रियायत 
की राशि को 4 अप्रैल 997 में उत्पादित डाई अमोनिया फॉस्फेट पर तीन 


हजार रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर 3.567 रूपये प्रतिटन तथा अयातित डाई 
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अमोनियम फॉस्फेट पर .500 रूपये प्रतिटन से बढ़ाकर 2250 रूपये 
प्रति टन किये जाने का भी फैसला किया गया ॥।॥ क्यूरेट पोटाश पर 500 
रूपये प्रति टन से बढाकर 2000 रूपये प्रतिठडन तथा सिंगल सुपर 
फॉस्फेट पर 500 रूपये की रियायत को बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिटन कर 
दिया गया। देश में उत्पादित कप्लेक्स उर्वरकों पर दी जाने वाली रियायतों 
में भी इसी अनुपात में बढ़ोत्तरी की गई। इन उपायों से उर्वरको पोशकों 
के उत्पादन और उपयोग पर सकारात्मक प्रभा पड़ास है। 

प्रमुख पौध-पोषकों के प्रति किसानों में आशाजनक रूप उत्पन्न 
करने के लिए ही ये उपाय आंकलित किए गए हैं। घरेलू उद्योगों को 
उत्पादन लागत में कमी लाने में सहायता देने तथा उन्हें आयातित उर्वरकों 
की कीमतों की तुलना में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने योग्य 
बनाने के लिए फॉस्फेट युक्‍त उर्वरकों पर दी जाने वाली विशेष रियायत 
घरेलू उत्पादों तक सीमित कर दी गई है। फास्फोरिक अम्ल के आयात पर 
लगने वाला सीमा शुल्क सिंतम्बर 992 से समाप्त कर दिया गया है। 
फॉस्फोरिक अम्ल डाई आमोनियम फॉस्फेट के उत्पादन में काम आने वाला 
प्रमुख मध्यवर्ती यौगिक है। देश में उपलब्ध यराँक फॉस्फेट और अयरन 
पाइराइट का इस्तेमाल करके आयात प्रतिस्थापन करने वालों को भी 
प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। देश में उपलब्ध राँक फॉस्फेट और आयरन 
पाइराइट का इस्तेमाल करके आयात प्रतिस्थापन करने वालों को भी 
प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उर्वरक संयंत्रों की पूँजीगत लागत को हटाने के 
दीर्घकालीन उपाय के रूप में उर्वरक संयंत्रों की पूंजीगत लागत को हटाने 
के दीर्घकालीन उपाय के रूप में उर्वरक संयंत्रो की स्थापना तथा मौजूदा 
संयंत्रों की मरम्मत और आधुनिकीकरण में इस्तेमाल की जाने वाली 


पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क सितम्बर 7992 से समाप्त कर दिया 





गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने और 
माजूदा संयत्रों के पुनर्निमाण के लिए दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज दर में 
रियायत की एक योजना भी शुरू की है। इसके अन्तर्गत अधिकतम तीन 
प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। पहले यह योजना 3। अगस्त ॥992 से 
लेकर 3३। अगस्त 997 तक की अवधि के लिए थी। अब सरकार इस 


योजना को 3। अगस्त 4997 के बाद भी जारी रखे हुए है। 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम :- 

उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत 
में सरकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना ॥957 में 
बिहार के सिंद्री में की गई थी। इसके बाद पंजाब में नागल में एक और 
कारखाना स्थापित किया गया। महाराष्ट्र में ट्रांब में एक अन्य उर्वरक संयंत्र 
की स्थापना के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी उर्वरक इकाईयों 
को एक ही उपक्रम में प्रबंध के अंतर्गत लाने का फैसला किया। इसके 
तहत जनवरी 4967 में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का 
निगम के रूप में गठन किया गया। 23, अगस्त 4974 को नेशलन 
फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई। इसके बाद फर्टिलाइजर कार्पोरोशन आफ 
इण्डिया तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनर्गठन किया गया और 
भौगोलिक तथा कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 978 से 
चार अलग-अलग कम्पनियाँ अस्तित्व में आई। इस समय उर्वरक विभाग 
के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उर्वरक उपक्रम कार्य कर 
रहे है। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की चार इकाईयां सिंदरी 
(बिहार), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), तलचर (उड़ीसा) और रामगुंडम 


(आंध्रप्रदेश) में हैं। इनकी कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 5.87 लाख टन 
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नाइट्रोजन उत्पादन की है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इस समय 
पांच इकाईयां कार्य कर रही है। में हैं नंगल में कैल्सियम अमोनियम 
नाइट्रेट संयंत्र और नंगल, भटिंडा, पानीपत तथा विजयपुर में यूरिया 
संयंत्र-विजयप्ुर विस्तार संयंत्र के तैयार डो जाने से नेशनल फर्टिलाइजर्स 
लिमिटेड की वार्षिक नाईट्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़कर ।3.70 लाख टन 
हो गई है। इस तरह यह कम्पनी देश में नाइट्रोजन युक्‍त उर्वरकों का 
उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी बन गई है। 
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिठेड पांच उर्वरक संयंत्रो 
का संचालन कर रही हैं इनमें से ट्रांब का संयंत्र अक्टूबर 7965 से लेकर 
जुलाई 4982 की अवधि के दौरान स्थापित हुआ और थाल स्थित बृहद 
गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र के 985 में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन 
शुरू किया। नेशनल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजेर्स लिमिटेड की संस्थापित 
क्षमता 70 लाख टन नाइट्रोजन तथा 4.20 लाख टन फॉस्फेट के वार्षिक 
उत्पादन की है। 
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की पांच इकाईयां 
उर्वरकों का उत्पादन कर रही है। इनमें से तीन असम के नामरूप में हैं 
तथा एक-एक पश्चिम बंगार के दुर्गापुर में और बिहार के बरैनी में है। 
इनकी कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 4.24 लाख टन नाइट्रोजन के 
उत्पादन की है। 
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योग-मण्डल 
केरल की तीन इकाईयाँ भी उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं। इनमें से एक 
उद्योग-मण्डल में दो कोच्चि में हैं। यह कम्पनी उर्वरकों के अलावा रसायनों 
को भी उत्पादन करती है। अक्टूबर 4990 में कैप्रोलेक्टम संयंत्र के चालू 
हो जाने से कम्पनी पेट्रो-रसायनों का भी उत्पाद करने लगी है। फर्टिलाइजर्स 
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एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के इंजीनियरी और डिजाइन संगठन 
द्वारा उर्वरक और रसायन संयंत्रो को डिजाइन, उनकी इंजीनियरी, खरीद 
तथा उनके निर्माण और उन्हें चालू करने के काम की देखरेख की जा रही 
ह्ै। 

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड संयुक्‍त उपक्रम है, जिसमें 58.78 
प्रतिशत हिस्‍सा पूँजी भारत सरकार की और 25.44 प्रतिशत हिस्सा पूंजी 
नेशलन इरानियन आयल कम्पनी की और 5.82 प्रतिशत हिस्सा पूँजी 
जनता की है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वार्षिक संस्थापित क्षमता 
2.54 लाख टन नाट्रोजन और .43 लाख टन फॉस्फेट उत्पादन की है। 

पायराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना मार्च 
960 में की कई थी। यह कम्पनी इस समय पायराइट खनिज का पता 
लगाने और बिहार के अमझोर में सिंगर सुपर फॉसफेट के उत्पादन में 
लगी हुई है। इसके अलावा, यह राजस्थान के सलादीपुरा में पायराइट 
खनिज की खोज और उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के मसूरी में फॉस्फेट 
खनिज भण्डारों से रॉक, फॉस्फेट के खनन का कार्य कर रही है। 

पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की स्थापना 798 में की गई थी। 
इसका उद्देश्य उड़ीसा के पारादीप में फॉस्फेट युक्‍त उर्वरक के उत्पादन के 
लिए कारखाने की स्थापना करना था। परियोजना के पहले चरण में 7.20 
लाख टन वार्षिक क्षमता के डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा अन्य सुविधाओं 
ने 986 से कम करना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में सल्फयूरिक 
अम्ल और फोस्फोरिक अम्ल का उत्पादन करने वाले दो संयंत्रो ने भी जून, 
।992 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। 

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, जो पहले फर्टिलाईजर 
प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, 
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उर्वरक तथा इससे संबंधित रसायन संयंत्रो के निर्माण तथा उन्हें चालू करने 
के काम की देखरेख, उनके डिजाइन तैयार करने, इंजीनियरी संबंधी कार्यों 
और खरीद आदि में लगी हुई है। उत्प्रेरकों के निमार्ण संबंधी जानकारियों 
को विकसित करने में इस कम्पनी ने भारत में प्रवर्तक की भूमिका निभाई 
ह्ै। 


सहकारी क्षेत्र- 

तीन नवम्बर 96%7 को निगमित इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर 
कोआपरेटिव (इफको) तथा 47 अप्रैल 4980 को निगमित कृषक भारती 
को -आपरेटिव (कुभको) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सहकारी 
क्षेत्र के दो बह्ु-प्रांतीय उपक्रम हैं। इफको की 6 इकाईया हैं, जो गुजरात 
में कलोल तथा कॉडला तथा उत्तर प्रदेश में फूलपुर और फूलपुर विस्तार, 
ऑवला व ऑआवला विस्तार में कार्य कर रही है। कुभको का गुजरात के 
हजारी में गैस-अधारित यूरिया-अमोनिया संयंत्र है, जिसकी क्षमता 
प्रतिवर्ष 4.52 लाख टन यूरिया के उत्पादन की है। इफको और कृभकों 
की संयुक्‍त संस्थापित क्षमता नारईट्रोजन के 22.68 लाख टन तथा फॉस्फेट 
के 3.09 लाख टन वार्षिक की है। 

यद्थिप यह उद्योग देश के सभी भागों में फैला है लेकिन इसका 
भारी जमाव तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, गुजरात और केरल राज्यों में पाया 
जाता है। यहाँ पर कुल उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत भाग पाया जाता 
है। शेष 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमता राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, 
पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्‍ली, मध्यप्रदेश और कर्नाठक राज्यों में पाई जाती 
है। 

वर्तमान में विविध उर्वरकों के निमार्ण में अनेक प्रकार का कच्चा 





माल काम में आता है। जिसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कोयला, नेप्था, 
प्राकृतिक गैस, गन्धक, विविध अम्ल, कोक व ओवन गैस, पाइराइट आदि 
उल्लेखनीय है। 

आज भारत विश्व में नाइट्रोजन खाद बनाने वाले देशों में प्रमुख 
स्थान रखता है। वर्तमान में देश में 65 से अधिक रासायनिक खाद के 
कारखाने हैं जो विभिन्‍न प्रकार की नाइट्रोजन, पोठेशियम, फॉसफेट आदि 
खादों का निर्माण करते है। इनके अतिरिक्‍त 79 छोटे कराखाने हैं जो सुपर 
फॉसफेट बनाते हैं। कृषि प्रधान भारत में 950 से ही नरिन्तर इस उद्योग 
का तेजी से विस्तार हुआ है। 

सिंदरी में अमोनियम सल्फेट, नाइडट्रेट तथा यूरिया बनाने के 
लिए, नंगल में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, वाराणसी में 
(न्यू सेण्ट्रल जूटमिल द्वार) अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। 960 
में थब्ज का प्रथम चरण पूराकिया गया । भारत में यूरिया का उत्पादन 
पहली बार 969 में सिंदरी में किया गया। 


'नत्रजन उर्वरक के मुख्य संयंत्र- 
सखिंदरी का कारखाना- 

झारखण्ड में धनबाद से 24 किमी0०0 की दूरी पर स्थित सिंदरी 
में 28 करोड़ रूपये की लागत से 957 में स्थापित किया गया। यह 
उस समय एशिया का सबसे बड़ा खाद कास्खाना था और इसे विश्व में 
नीवनतम्‌ प्लाण्ट से युक्त एक आधुनिक कारखाना माना जाता था। 6, 
जनवरी 4952 को इसे फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह कारखाना मुख्यतः पाँच भागों में 


विभक्‍त हैः पावर प्लाण्ट, गैस प्लाण्ट, अमोनिया प्लाण्ट, सल्फेट प्लाण्ट और 
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नया बना कोक ओवन प्लाण्ट है। यहाँ खाद बनाने में अर्द्धाल गैस + 
जिप्सम पद्धति काम में लायी जाती है। यहाँ अमोनिया कार्बोनिट को 
जिप्सम से मिलाकर अमोनिया सल्फेट बनाते हैं। 

सिंदरी में अर्द्ध-जल गैस जिप्सम पद्धति अमोनियम सल्फेट 
बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में पहले अमोनिया 
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सिनन्‍्थेसिस से बनाई जाती है। इस अमोनिया 
को फिर अमोनिया कार्बोनिट में कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से 
परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद पीसे हुए जिप्सम को अमोनयिम 
कार्बोनेट से मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाते है। 

फर्टीलाइजर्स प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत 
सरकार ने नांगल की उर्वरक फैक्ट्री की क्षमता 80,000 टन अमोनियम 
नाइट्रेट, 4.0 लाख टन कैलशिम अमोनियम नाइट्रेट एवं भारी पानी (25 
टन प्रतिवर्ष) बनाने की है। 

राउरकेला फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट-राउरकेला में बनाया गया है जहाँ 
.2 लाख टन केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेैयार किया जाता है। इसकी 
क्षमता .2 लाख टन की है। 

नेवेली प्रोजेक्ट तमिलनाडु में बनाया गया है। इसकी वार्षिक 
क्षमता 70,000 टन सलफेट और यूरिया खाद बनाने की हैं। यहाँ ॥7 
लाख टन नाइट्रेट बनाया जाता है। 

ट्रॉम्बे खाद संयंत्र, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 8। हजार टन 
नाइट्रोजन की और 35 हजार टन यूरिया के रूप में फॉस्फेट बनाने की 
है, मुम्बई में वर्मा तेल शोधक कारखाने द्वारा स्थापित किया गया है। 
इसका उत्पादन 60 हजार टन नाइट्रोजन का है। 


एक अन्य खाद संयंत्र असम के नामरूप में स्थापित किया 
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गया। यहाँ यूरिया और नाइट्रोफॉस्फेट तैयार किया जाता है। इसमें 
नहर-कटिया क्षेत्र से उपलब्ध गैस का प्रयोग किया जाता है। इसकी 
उत्पादन क्षमता 45,000 टन की है। तथा उत्पादन 40 हजार टन है। 
उत्तर-प्रदेश मे गोस्खपुर मे 80 हजार टन की क्षमता वाला एक बड़ा खाद 
संयंत्र स्थापित किया गया है। इसमें पेट्रोलियम नैफ्था का प्रयोग किया 
जाता है यह बरौनी में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने से 
उपलब्ध की जाती है इसका उत्पादन 72 हजार टन का हडैे। 

इस समय देश मे अमोनियम सल्फट बनाने वाली १8 फेक्‍ट्रीयाँ 
कार्य कर रही है ये फैक्ट्रियाँ - सिंदरी, दुर्गापुर, वर्नपुर, जमशेदपुर, भिलाई, 
अलवाये, वंशजोरा, डिगबोई और हनुमानगढ़ में है। 

नामरूप, गोरखपुर, दुर्गापुर, कोचीन, चेन्नई, अलवाये, 
विशाखापट्टनम, एन्‍नौर, वाराणसी, बड़ोदरा, कानपुर, कोटा तथा एन्‍नोर में 
नये कारखाने खोले गए है। 

मुम्बई खाड़ी मे गैस की खोज ने सरकार को गैस पर आधारित 
उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस क्षेत्र से 
अगली बीस सालों तक पर्याप्त गैस मिलती रहेगी जिससे दस बड़े उर्वरक 
कारखानों को संचालित किया जा सकता है। सन्‌ 986 में छः कारखानों 
के निर्माण का निर्णय किया गया जो गैस से अमोनिया एवं यूरिया का 
उत्पादन करेंगे। इनके लिए ,700 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछायी 
गई। इनमें से एक-एक कारखाना मध्यप्रदेश व राजस्थान तथा शेष चार 


उत्तर -प्रदेश के अन्तर्गत आते है। 


उव 


जैस पर आधारित उर्वरक कारखाने 


कस. सं. | स्थल... स्वामित्व 
द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 


इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको 
इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन 


विजयपुर (मध्य प्रदेश) 










आंवला, बरेली (उत्तर-प्रदेश) 
जगदीशपुर, सुल्तानपुर (3.प्र.) 
अयवली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 
याद फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 
मैसर्स कैपरो ग्रुप 


विलोपागाँव, सवाईमाधोपुर(राज. 
बाबराला, बदायूँ, (उत्तर-प्रदेश) 


शाहजहाँपुर (त्तर-प्रदेश) 





भारत में मुख्य ईकाइयाँ (५क्कुण$ ?]4ए९४ ॥॥ ॥09) 
]. ॥7#00 (606६॥0], ॥४७0]9, 0॥9, शिीए्रएपा) 
2, रिरणा।9३३ (यरशा।ए॥ 50९१ #शागरटथ (पएा7४व) 
३. एप 7/004 #शा।ध।वरशः 00. 70. (842प०) 
4. गाय 996 7शाप्ररथ (0. ॥0. (५३१०० 49) 
5. दरा5४९0, ($प्राधव) 
6. 2पश्चप्रक्चा। 4९20 एलजराशाए॥5 (छ3 (ज०7०) 


गुजरात के मुख्य उर्वरक उद्योग 
(१७०7 ?0एश*ड गा एशाएंइशः पावाडाज की एा।्बा) 
. 70 (६॥0॥8) 
2. 777८0 (0५080]) 
3. 007२/67 २४७६8)५5) प्रात ।७छर) (0. 770. (899प०) 
4. एागर 6 8/57फ फ़ारााा । 2072 (0. 770. (४३१००५४४7४) 
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उर्वरक उद्योग का विकास (वार्षिक रिपोर्ट 4998-99 पर आधारित) 


((3२(०४पम्म 07 फ्ारात टावर वीर )7577२५) 


स्चनात्मक क्षमता ४- 

वर्तमान समय में देश मे कुल 63 ब्ृहद आकार की उर्वरक 
इकाइयाँ हैं जिनका नेत्रजन (ग्ञं02श0075) और फॉस्फेट। मिश्रित ((०77|७0) 
उर्वरक उत्पादन का बृहद क्षेत्र है। इनमे 38 इकाईयाँ यूरिया उत्पादन 
करती कै जबकि 9 इकाइयां अमोनिया सल्फेट बाईप्राडक्ट के रूप में 
उत्पादन करती है इसके अतिरिक्त लगभग 79 लघु एवं मध्यम स्तर की 
इकाइयां है जो एकमात्र सुपरफॉस्फेट ही उत्पादन करती है यष्ट्र के कुल 
उर्वरक उत्पादन क्षमता का 04.98 लाख टन नाइट्रोजन तथा 29.57 
लाख टन फॉस्फेट (दिनाक .4.98 तक के आकड़े के अनुसार) का 
उत्पादन है जो आगे चलकर 05.20 लाख टन नाइट्रोजन और 3व.70 
लाख ठन फास्फेट (30.4.98 के आकड़े के अनुसार) का उत्पादन बढ़कर 


हो गया। 


उत्पादन (श00प०ांणा) + 

वर्ष 7997-98 मे नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन 00.86 लाख 
टन नाइडट्रोजन उर्वरक एव 29.76 लाख टठन फॉस्फेट उर्वरक था। वर्ष 
।998-99 का उत्पादन लक्ष्य 06.82 लाख टन नाइट्रोजन और 30. 
27 लाख टन फॉस्फेट का सखा गया था जो वर्ष 997-98 की कुल 
वास्तविक उत्पादन की तुलना में बढ़तदर के हिसाब से 5.9 प्रतिशत 
नाइट्रोजन में एवं ॥.7 प्रतिशत फॉस्फेट मे बृद्धि दर्शाती है इसके समक्ष 


नवम्बर ]998 तक 68.45 लाख टन नाइट्रोजन तथा 9.76 लाख टन 
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फास्फेट का वास्तविक उत्पादन था। नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों को एक 
साथ लेने पर यह वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। 

वर्ष 7998 की खरीफ फसलों के सीजन मे उर्वरकों दोनों 
नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट का उत्पादन लक्ष्य से कम था जिसका निम्नलिखित 
कारण थे : 

() ॥7 से 23 सितम्बर, 998 तक हजिरा में बाढ़ आने के कारण 
()|3(50 द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम कर दी गयी थी जिससे ।439 
के सभी पाइपलाइन इकाईयां (कृभको हणिरा के साथ) में उत्पादन में कमी 
आई थीं। 

()फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान 
फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि० में पावर और इक्वीपमेन्ट कच्चे माल की 
कमी एवं श्रमिक समस्याओं ने उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया। 

(पं) मिश्रित उर्वरकों की उत्पादन में कमी का कारण |#५॥6 0 ?0899५॥ 
के निम्नस्तरीय आयात था जिसकी रबी फसलो के सीजन तक सुधार होने 
की उम्मीद की गयी है। 


उपभोग की क्षमता (0८५९४८79४ ए798$.4770४3) 

घरेलू उर्वरक उद्योग ने उपभोग की क्षमता का वह स्तर पा लिया 
है जिसकी तुलना विश्व के सबसे बड़े स्तरों मे है। वर्ष 997-98 मे 
उपभोग की क्षमता पूर्णकालिक ऊँची थी जो 04.5 प्रतिशत नाइट्रोजन 
तथा 40व.7 प्रतिशत फास्फेट की थी। वर्ष 998-99 के लिए उपभोग 
की क्षमता का अनुमानित लक्ष्य 99.4 प्रतिशत नाइट्रोजन के लिए तथा 
94.7 प्रतिशत फास्फेट के लिए रखा गया था उर्वरक उद्योग के उपभोग 


क्षमता के विकास की आशा और जयादा से ज्यादा की जा रही है क्‍योंकि 





उत्पादन इकाईयों में परीक्षण किये हुये टेक्नोलॉजी एवं इक्युपमेन्ट से 
उत्पादन किया जा रहा है। जहाँ तक व्यवडारिक हो सकता है वर्तमान 
ईकाइयों को आधुनिकतम तकनीक ॥706॥/76७0800८ की [078| सुविधाये मुहैया 
कराकर उपभोग क्षमता मे सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा 
है 

यूनिट वाइज (एग्ञाए्रांइछ) उत्पादन का विवरण तथा उपभोग की 
क्षमता (अनुमानित) वर्ष 997-98 का विवरण नीचे डायग्राम द्वारा बताया 


गया है। 


विकास की योजना (डश२47४८ ८५ 07 ७२0५7) 
उर्वरक उद्योग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजना 
अपनाया है ४- 

() वर्तमान उर्वरक इकाईयो को और अधिक फैलाया जाय/ टूल्स एवं 
प्लान्टड्स का बढ़िया रख-रखाव किया जाय। अच्छी से अच्छी सुविधायें 
उपलब्ध कराई जाय। 

(]नेफ्था आधारित लगाये गये प्रोजेक्ट्स तथा 06प७ 0०/7९९९ 506६ 
सुविधायें उपलब्ध कराकर प्राकृतिक गैसे की उपलब्धता बराबर बनाये रखा 
जाय । 

(प) जिन देशों में बन्द पड़े उर्वरक कारखाने तथा सस्ते कच्चे माल के 


साधन उपलब्ध हों उनके साथ संयुक्त अभियान प्रोजेक्ट लगया जाय। 


कार्यान्वित होने वाली योजनाये 
(ए२0770८४ ए)ए0र शरण एटा था00) 


देश में छः बडी उर्वरक योजनायें (डंड गरक्ुंण शिा।$९ 90]००७) लागू 
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होनी हैं जिनका अनुमानित पूँजीलागत २5. 4[22.02 करोड़ है। जब ये 
योजनाएँ लागू हो जायेगी तब इनकी क्षमता मे अतिरिक्त अभिवृद्धि, 
4.75 लाख ५7२९6 यूरिया, 7.90 लाख ५१7९6 ० '५?५९, 23.07 लाख 
7९6 07040 तथा 4.00 लाख ५४१९८ ० ५० उर्वरक में होगी। इन 
योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है +- 

() इफको - वर्तमान में अपनी कान्डला (गुजरात) इकाई द्वारा दो 
अतिरिक्त उतपादन 2/7/पए६८& उर्वरकों की करने की जिम्मेदारी सौंपी है 
जिनका अतिरिक्त उत्पादन 2.27 लाख शा? ०7947 तथा 3.70 लाख 
[786 0 (शीश उर्वरकों का है। जिनका अनुमानित लागत 7२५. 22.20 
करोड़ है। 

()चम्बल फर्टिलाइजर्स एन्‍्ड केमिकल्स लिमिटेड ((#४८,) अपनी एक 
योजना को मूर्तरूप दे रहा कै जो अपनी वर्तमान गाडेपन जिला-कोटा 
(राजस्थान) में स्थापित इकाई की उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि करने 
हेतु किया है जिसकी अतिरिक्‍त क्षमता 7.75 लाख ४१7९४ ० यूरिया 
जिसकी अनुमानित लागत +5. 256 करोड़ है। 

(0) ओसवाल केमिकल्स एन्‍ड फर्टिलाइजर्स लि०0_ ने एक नयी इकाई 
[7007/५?6६/४० उत्पादन छेतु पारादीप (उड़ीसा) में स्थापित किया जिसका 
अनुमानित लागत 7२5. 830 करोड़ है जो 75 लाख ४१7८ ० 70०५7 3.20 
लाख ७४१०४ 07]र079४ तथा 4.00 लाख ४१7९४ 0०7]४० उर्वरकों का उत्पादन 
करेगा 

(५) डक्‍कन डइनन्‍्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी योजना को मूर्तरूप देने हेतु 
अपनी इकाई कानपुर (७त्तर-प्रदेश) में स्थापित किया है जिससे उनके 
इकाई की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि हो। इसकी अतिरिक्त क्षमता 

2.00 लाख ४४९८४ ० एा6४ तथा अनुमानित लागत २५. 636.38 करोड़ है। 
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इस योजना को चालू होने की अनुमानित तिथि मई 2003 है। 

(५) गोदावरी फर्टिलाइजर्स एन्‍्ड केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी काकीनारा 
(आन्ध्र-प्रदेश) स्थित इकाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3+5. 99. 3 
करोड़ की अनुमानित लागत से अपनी योजना को मूर्तरूप दिया। 2.80 
लाख [४॥7?#/ 0 020/7 की उत्पादन की क्षमता हि। 

(शं) हिन्द लिवर केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी, हल्दीया (प० बंगाल) 
इकाई में की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की बृद्धि हेतु 7२5. 88.3] करोड़ की 
अनुमानित लागत से स्थापित किया जिसमें अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन 


3.50 लाख (१77९४ ०0770%? तथा 4.00 लाख "०? ०एश्द्‌ का है। 


सिंगल सुपर फॉस्फेट (शभारठा,: धएणगर एप्057एप47,) 

सिंगल सुपर फॉस्फेट एक सीधा फॉस्फेट उर्वरक है इस समय 
लगभग 79 मध्यम एव लघु स्तरीय इकाईयाँ, जिनमे 5 पब्िलक सेक्टर 
में हैं तथा जिनकी कुल वार्षिक आधारभूत उत्पादन क्षमता 70.02 लाख 
(.]. 0[70॥059॥806 (?,0,) है, सिंगल सुपर फास्फेट (597) के उत्पादन में लगी 
है। अन्य फास्फेटिक उर्वरकों की तरह 587 को भी 25-8-992 से 
नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया था वर्ष 7998-99 में 58? की कुल 
अनुमानित उत्पादन लगभग 4.97 लाख '५.३. 0 ?ए॥059॥6 (7,0,) एरणराशा 
जो वर्ष 997-98 की कुल उत्पाद 5.07 लाख '!५.. की तुलना में कम 


झथा। 


मिश्रित उत्पाद (॥२00ए2टा' भार) 


स्ट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के उत्पादन के मध्य, देश में यूरिया, 
अमोनियम सल्फेट, केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (००५) और अमोनियम 
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क्लोराइड की उत्पादन भी हो रहा है। सिर्फ स्ट्रेट फास्फेटिक फर्टिलाइजर ही 
देश में सिंगल सुपर फास्फेट (5570) का एकमात्र उत्पाद है। मिश्रित उर्वस्कों 
के उत्पादन के साथ डाई-अमोनियम फास्फेट (0587), कई अन्य तरह के 
नाइट्रोफास्फेट्स तथा 'श९ मिश्रण है। यूरिया और 7057 मुख्य प्राकृतिक 
क्षेत्रों से उत्पादित उर्वरक हैं जिनका लेखा 84.5 प्रतिशत नाइट्रोजन और 


42.8 प्रतिशत फास्फेट कुल उत्पादन क्षमता का है। 


बायो फटिलाइजर्स (80-गप्राा।फपग२$) 

बायो फर्टिलाइजर जीव एवं सूक्ष्म लाभदायक आर्गेनाइजेशन पर 
आधारित एक व्यवसायिक उत्पाद है तथा इकाई की स्वतः उत्पादित माध्यम 
से बनाया जाता है। ये यसायनिक उर्वरकों के लिए शुभ है। कीमतों को 
प्रभावित करने के साथ ही, बायो फर्टिलाइजर्स प्रति मित्रवत है बायोफर्टिलाईजर्स 
के उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्वरक विभाग ने पब्लिक सेक्टर 
अन्डरटेकिंगूस । सहकारी सस्थाओं को एक मुस्त 5. 20 लाख की सहायता 
राशि प्रदान कर रही है जिससे एक बायो उर्वरक इकाई की स्थापना हो 
चुकी हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 00 [या इससे अधिक की हो। 

वर्ष 4997-98 में इस विभाग ने उर्वरक पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग 
सहकारी संस्थाओं को 7२5. 38.24 लाख सहायता राशि, अपने प्रशासनिक 
नियन्त्रण में बायो फर्टिलाईजर इकाई स्थापित करने के लिए दिया है। इस 
सहायता राशि में से "7९ ने 7२६. 24.74 लाख तथा 'शरगि,ने 3.5 लाख की 
राशि उपयोग में लगाया है। इन इकाईयों में सिलीगुड़ी, कटक, भोपाल 
और ग्वालियर 77?( की तथा उद्योग इकाई 7(7' की हैं जिनका कार्यारम्भ 


करने की अनुमानित वर्ष 998-99 निश्चित किया गया था। 
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नियोजन काल में प्रगति (?-02श0:5४5 ऐपाबाए्टर 04 ?९१०0) 

देश में नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ छोने के पूर्व इस उद्योग की प्रगति 
अत्यन्त मन्द रही है। क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में कृषि सुधारों की ओर 
कोई ध्यान नहीं यिा। गया था। योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्योग की प्रगति 
निम्नवत है- 

प्रथम योजना के प्रारम्भ में नाइट्रोजन उतपादन करने वाले तीन 
कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 9000 टन थी। इसके अतिरिक्‍त 
फास्फेट्युक्त उर्वरक कारखानों की संख्या 2 एवं उत्पादन क्षमता 78,000 
टन थी। वर्ष 4955-56 अर्थात प्रथम योजना के अन्त में कुल (रा. 
उत्पादन 89,000 टन था जबकि कुल उपभोग 4,30,000 टन था। इस 
योजना में उर्वरकों का आयात किया गया। 

दूसरी योजना में कुल उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई, अर्थात 

960-67 में ॥ लाख 66 हजार टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ। परन्तु 
उपभोग 2 लाख 94 हजार टन का था। इस योजना में फरवरी, 7967 
में 30 करोड़ रूपये की लागत से नांगला का कारखाना स्थापित किया 
गया । 

तीसरी योजना में ट्राम्बे का उर्वरक कारखाना प्रारम्भ किया गया। 
इसी योजना के अन्त में हरित क्रान्ति का शुभारम्भ हुआ जिससे उर्वरकों 
की माँग बढ़ी अतः 4965-66 में 3 लाख 57 हजार टन उर्वरकों का 
उत्पादन हुआ। इस योजना में इस उद्योग की आधारशिला निर्मित हुई। 

चौथी योजना में उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 
968-6 9 में उर्वरक का कुल उत्पादन, जो 7 लाख 76 हजार टन था, 
वह 973-74 में बढ़कर ।3 लाख 74 हजार टन हो गया। इस योजना 


में भी 42 लाख 42 हजार टन उर्वरको का आयात किया गया। 
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पाँचवी योजना के अन्त में देश के अन्दर कुल उर्वरकों का उत्पादन 
29 लाख 98 हजार टन हुआ। परन्तु इस योजना में भी 49 लाख 94 
हजार टन का आयात किया गया। इसी योजना में सहकारिता के आधार 


पर फूलपुर (इलाहाबाद) में “इफ्को” का कारखाना स्थापित किया गया। 


योजनागत उर्वरक का कुल उत्पादन, आयात एवं उपभोग 


(लाख टन में) 


बोजना || 
गन वार्षिक(। 966-67)|4. 5 


घवोौथी (973-74) 


प (]978-7 9) 


छठी योजना में उर्वरक के क्षेत्र में अधिकाधिक ध्यान दिया गया। 





इस योजना में फूलपुर (इफ्को) कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो गया। इस 
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योजना के अन्त में यानी 984-85 में कुल उर्वरकों का उत्पादन 53 
लाख टन हुआ, परन्तु हमारी आवश्यकता को देखते हुए यह अपर्याप्त 
था। 4984-8 5 में कुल उपभोग 82 लाख टन का था। अतः शेष 
अन्तराल आयात द्वारा पूरा किया गया। 

सातवीं योजना में कुल नाइट्रोजन व फॉसफोरस युक्‍त खादों का 
उत्पादन क्रमशः 65.6 लाख टन एवं 2.9 लाख टन करने का लक्ष्य रखा 
गया था। इस योजना के अन्त में यानी 989-90 में कुल नाइट्रोजन 
एवं फॉस्फोरस युक्‍त उर्वरक का उत्पादन क्रमशः 67.5 एवं 7.9 लाख 
टन हुआ। इस योजना अवधि में उर्वरक उत्पादन की छह नयी परियोजनाएँ 
प्रारम्भ करने की रूपरेखा निर्मित की गयी थी। 

आठवीं योजना में उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा 
सका, क्‍योंकि नाईट्रोजन एवं फॉस्फेट की अतिरिक्त (7+2 लाख टन) 
क्षमता का विस्तार कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। दूसरी ओर गैस की कमी 
रही। जगदीशपुर संयंत्र को विशेष रूप से इस समस्‍या का सामना करना 
पड़ा। आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की बरौैनी इकाइयाँ जो कि 
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर निगम के अधीन हैं स्थिति ठीक नहीं रही। उत्पादन 
4.5 लाख टन रहा। 

नोंवी योजना मे फॉस्फेटिक उर्वरक की 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं 
नाईट्रोजन की 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर अनुमानित की गयी है। इस 
योजना के अन्तिम वर्ष (200-02) के कुल उर्वरकों की माँग 80 
लाख टन होगी। जबकि इस माँग का 98 प्रतिशत घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा 
करने का लक्ष्य है। इस योजना में उर्वरक क्षेत्र पर कुल 3,300 करोड़ 
रूपये व्यय करने की व्यवस्था है, जिसमें से 9300 करोड़ रूपये 


सार्वजनिक क्षेत्र में शेष निजी क्षेत्र में व्यय किए जायेंगे। 
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वर्तमान रूपरेखा (छश6४था( $८शाश्षा+0) 

इस समय देश में चल रहे कारखानों का कुल उत्पादन 
2000-0व7 में 752.5 लाख ठन था। किन्तु इस क्षमता से वास्तविक 
उपभोग माँग को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि कुल उपभोग इससे अधि 
शक था। वर्ष 2000-07 में 22 लाख टन उर्वरक का आयात किया गया। 

उर्वरक उद्योग का विकास एक अच्छी गति से डो रहा है और 
यह बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर 
रहा है। समयानुसार देश की आबादी बढ़ती जा रही है प्राकृतिक संसाधन 
' जैसे जल संचयन क्षमता, कृषि (खेती) करने वाली भूमि कम होती जा रही 
हैं अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि उर्वरक उद्योग इन 
परिस्थितियों में कम से कम उपलब्ध संशाधन में अधिक से अधिक 
खाद्यान्न का उत्पादन कराकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती 
है। ज्यादातर उर्वरक कम्पनियाँ अब रसायन, बीमा एवं सूचना तकनीक की 
तरफ अग्रसर हो रही है। किसी ने कहा है कि मानव जीव आलू या फल 
के चीप्स खा लेगा परन्तु सिसिकॉन पत्थर के चिप्स नहीं खा सकता। इस 
प्रकार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उर्वरक उद्योग ने हमारी अर्थव्यवस्था 


में एक खास पहचान बना लिया है। 
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तृतीय अध्याय 


इंडियन फॉरमर्स फर्टिलाइजर कोऑफपरेटिव लिमिठेड 
(इफको) का परिचय 
(0॥ र00पए०८0०॥ 00 7700) 


कृषि भारतीय अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है। खाद्यान्नों के 
क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना समय का तकाजा है जिससे तेजी से 
बढ़ती हुई आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 
उर्वरक उद्योग ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर 
उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य बनाया। 

वर्ष 960 के दशक में ज्यादातर उर्वरकों की बिक्री सहकारी 
संस्थाओं द्वारा की गयी थी। ये सहकारी संस्थायें किसानो द्वारा ग्राम, 
ताल्‍लुका एवं क्षेत्रीय स्तर पर बनायी गयी थी। सहकारी संस्थायें उर्वरक 
बनाने वाली अन्य कम्पनियों से या पब्लिक लिमिटेड से उर्वरक की खरीद 
करती हैं। इसलिए किसानों के लिए सहकारिता को मूर्तरूप देने का विचार 
जिससे उर्वरकों का उत्पादन किसानों के सहकारी संस्थाओं के लिए किया 
जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इफको के निर्माण का विचार 
शुरू हुआ। इसी क्रम में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड 
अस्तित्व में आई। इफको के नाम से सुविख्यात इस सहकारी संस्था की 
स्थापाना 3 नवम्बर, 967 को एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप 
में हुई थी। 

मिस्टर पाल पोथेन इफको के प्रथम प्रबन्ध निदेशक (४.०.) थे। 
प्रारम्भ में इफको एक सहकारी संस्था थी, इफको को कई समस्याओं का 
सामना करना पड़ा, वर्ष 4965-66 में इफको मुम्बई में एक कार्यालय 


भवन खरीदने हेतु प्रयासरत था परन्तु वह कार्यालय नहीं खरीद सका 
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क्योंकि इसका सहकारिता का स्तर सन्‍्तोषजनक नहीं था। यह 3३ नवम्बर, 
।967 को स्थापित हो सका तथा इसका रजिस्ट्रेशन कोआपरेटिव एक्ट के 
अधीन हुआ। 4960 के दशक में देर से उर्वरक निर्माण इकाई को स्थापित 
करने एवं उसके विकास के लिए योजना बनायी गयी और तब जाकर 
970 में इफ्को उर्वरक संयत्र इकाई की स्थापना हो सकी। संयत्र इकाई 
के कार्य शुरू करने के पहले इफको ने अपना प्रारम्भिक प्रोग्राम 
970-74 में शुरू किया, यह भारत के 7 राज्यों पंजाब, हरियाना, 
राजस्थान, गुजरात, मध्य-प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में शुरू किया 
गया बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश तथा देश के 
दक्षिणी भागों में किया गया। इस दौरान इफको ने एछ.5.0. से बीज का 
आयात किया और तब ८ श्रेणी (88065) (0:26:26), (2:32:6), & (4:36:2) 
के उर्वरक की आपूर्ति सहकारी समितियों को किया गया। इस प्रोग्राम का 
मुख्य मुद्दा उर्वरक बाजार में अपनी खास पहचान (8/806 0०070/५) बनाना 
तथा उर्वरक बाजार में अपने अनुभव का लाभ हासिल करना था। इफको 
ने 974 के बाद और 4975 के पहले के समय में अपनी दो इकाइयाँ 
इफको (कान्डला) और इफको (कलोल) गुजरात राज्य में शुरू किया। 
कलोल इकाई ने एक वर्ष में अपनी पूरी क्षमता के कारण 4 लाख टन 
मिश्रित उर्वर्क [२.ए८, (0:26:26) & श्र (2:32:6) का उत्पादन किया। इफको 
की यूरिया उत्पादन करने वाली अन्य इकाइयों को स्वीकृत किया गया और 
तत्पश्चात्‌ मार्च 4984 में इफको (फूलपुर) उत्तर-प्रदेश में कार्य करना 
प्रारम्भ किया तथा इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख टन यूरिया उत्पन्न करने 
की थी। 027 उत्पादन करने वाली कान्डला इकाई को स्थापित करने का 
निर्णय भी 987] में लिया गया। बाद में इफको की क्षमता बढ़ाने के लिए 
इफको की आऑवला इकाई स्थापित करने का निर्णय 4988 में लिया गया। 
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अन्य समय में प्रगति का एक लम्बा रास्ता तय करने के बाद 
आज इफको देश में उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करने वाली सबसे 
बड़ी संस्था है। इसकी प्राधिकृत पूँजी 7000 करोड़ रू0 है और 35973 


सहकारी समितियाँ इसकी सदस्य है। 


0७प्4र7 0७शा५4, 06२६. (7०७९) 


2पा07560 8॥486 (४04 हि ]000.00 
[857९6 & $9080०7060 ब 420.7 
ए?80 प (2)/ 4]7.72 
(४5 0] 3.03.200]) 
> 00ए ा. 0० 04 

९१70९ 


(0090 ६8५४6५ 





इफको 22 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में अपने उत्पादों 
एन. पी. के, डी ए पी और यूरिया का विपणन करती हैं। समिति ने 
967-68 में 6 लाख रूपये की इक्विटी पूँजी से अपना कारोबार आरंभ 
किया था जो बढ़कर अब 447.72 करोड़ रूपये हो गई हैं। 

इफको ने अपनी कलोल, आंवला और फूलपुर इकाईयों का एक 
के बादएक विस्तार करके, उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी 
संस्था बनने का स्वर्णिम स्वप्न साकार कर लिया है। कांडला विस्तार 
परियोजना में भी निर्धारित कार्यक्रम से पहले उत्पादन आरंभ हो गया। 


देश में उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र एक प्रमुख 
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भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2000-0व के दौरान मात्र इफको ने डी कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन में नाइट्रोजीनस उर्वरकों का 47.4 प्रतिशत और फास्फेटिक 
उर्वरकों का 47.7 प्रतिशत योगदान किया। 
संयंत्र 

कलोल ६+- गुजरात राज्य की राजधानी गाँधी नगर से 8 कि०मी० 
की दूरी पर स्थित कलोल इकाई में व्यावसायिक उत्पादन 4975 में आरंभ 
हुआ था। इसमें अमोनिया, यूरिया और ड्राई-आइस का उत्पादन करने के 
संयंत्र छै। कलोल विस्तार परियोजना को 2 अगस्त, 4998 को राष्ट्र को 
समर्पित किया गया। 

काॉडला +- गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कॉडला इकाई में 
एन पी के, तथा डी ए पी का उत्पादन होता है। इस इकाई को सर्वश्रेष्ठ 
कार्य निष्पादन का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कॉडला इकाई को पर्यावरण 
मानक पर खरे उतरने पर आई एस ओ १400।7 प्रमाण पतन्न प्राप्त हुआ 
है। 

फूलपुर +- उत्तर-प्रदेश के इलाहाबाद में इलाहाबाद जौनपुर-गोरखपुर 
मार्ग पर फूलपुर तहसील में स्थित है। इस इकाई को 26 मई, 4976 
को प्रारम्भ किया गया परन्तु इसमें व्यावसायिक उत्पादन 28 मार्च, 
987] से शुरू हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 205 करोड़ रूपये 
आई तथा यह 070 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसमें अमोनिया तथा 
यूरिया का उत्पादन होता है। 

फूलपुर-त +- इस इकाई को 20 अप्रैल, 7995 को आरम्भ किया 
गया था। इसमें व्यावसायिक उत्पादन 22 दिसम्बर, 997 से आरम्भ 


हुआ। इस इकाई में अमोनिया तथा यूरिया का उत्पादन होता है। इस 
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परियोजना की लागत 4486.8 करोड़ रूपये (भारतीय मुद्रा रू0 859.8 
करोड़ + विदेशी मुद्रा रू0 327.0 करोड़) है। 
यह विश्व में सबसे बड़ा अमोनिया-यूरिया क्म्पलैक्स है, जिसमें 
फीड स्‍्टाक के रूप में नैफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। 
आँवला +- बरेली स्थित अमोनिया-यूरिया कॉम्पलैक्स 988 में शुरू 
किया गया था। तब इसकी संसस्‍्थापित उत्पादन क्षमता 7.26 लाख टन 
यूरिया की थी। वर्ष 4996 में इसकी क्षमता को दुगुना कर दिया गया। 
आँवला-गा +- को मई 4997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार 
ग़ुजराल द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस इकाई ने न्यूनतम विशिष्ट 
ऊर्जा खपत का रिकार्ड भी बनाया। 
आज के समय में 35,900 से भी अधिक इफ्को सहकारी 
समितियाँ पूरे भारत वर्ष में फेली हुई हैं। यह सहकारी समितियाँ इफ्को 
की सहकारिता आन्दोलन व समता अंश दोनों को बढ़ाने का काम एक 
साथ कर रही हैं, साथ ही साथ किसानों के कल्याणार्थ भी कार्य कर रही 
हैं। प्रतिनेधि सामान्य जन द्वाय (छठो इफको को चलाने तथा इसके 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी सदस्यों का गठन किया जाता है। 
सदस्यता +- उन सभी के लिए इफको की सदस्यता खुली है जो : 
* कृषि ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि 
सहकारी समिति का राष्ट्रीय सहकारी संघ, 
*» कृषि ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि 
सहकारी समिति का राज्य सहकारी संघ, 
*» ऋण या विपणन या उत्पादन या वितरण और अन्य कृषि कार्य की 
जिला, मण्डल और प्राथमिक सहकारी समिति। इसमें गन्ना संघ भी 


शामिल है, 
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*» ऋण, सेवा, विविध-उपयोग, गन्ना, सिंचाई, खेती समिति और अन्य 
ग्रामीण कृषि समिति, 

*» राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 

*» भा रत सरकार, 

*» लोक वित्त संसस्‍्थाएँ, 

*» कोई भी सहकारी समिति जो इफ्को के विकास को आगे बढ़ाने का 
कार्य कर सकती डो। 

भारत में इफ्को का कार्य क्षेत्र पाँच मण्डलों के ग्यारह क्षेत्रीय 
कार्यालय के माध्यम से 460 जिलों में फैला हुआ है जो निम्न है- 


भारत में इफको का कार्यक्षेत्र - वर्ष 998-99 एवं व999-2000 


राज्य/क्षेत्रीय. कार्यालय जिले 


क. उत्तर मण्डल 


जम्मू एवं कश्मीर(3) जम्मू, कठुआ, उधमपुर 

हरियाणा(2 0) डे 

हिसार(5) हिसार, सिरसा, भिवानी, जिन्द, फतेहबाद 
करनाल (7) करनाल, पानीपत, कैथल, कऊरूक्षेत्र, अम्बाला, 


यमुनापार, पंचकुला 

गुड़गाव (8) गुड़गाव, रेवाड़ी, महेन्द्रगक, फरीदाबाद, रोहतक, 
सोनीपत, दिल्‍ली, और झज्जर 

पंजाब(] 7) 


अमृतसर(2) अमृतसर, गुरदासपुर 
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भटिण्डा (4) 
जालन्धर(4) 
लुधियाना (3) 
पटियाला (2) 


अबोहर(2) 


राजस्थान (3 2) 


अजमेर(8) 


कोटा(7) 


श्रीगंगानगर(4) 


उदयपुर(6) 


हिमाचल प्रदेश(॥ 2) 


शिमला (। 2) 


ख. 
उत्तर प्रदेश (83) 


आगरा(7) 


भटिन्डा, फरीदकोट, मानसा, मोगा 
जालन्धर, होशियारपुर, कपूरथला, नवाब॒शहर 
लुधियाना, फतेहगढ़, साहिब, रोपड़ 
पटियाला, संगरूर 


फिरोजपुर, मुक्तसर 


दौसा, जयपुर, झुन्झुन, सीकर, अलवर, अजमेर, 
भरतपुर, धोलपुर 

कोटा, बारन, झालावाड़, बुन्दी, टॉक, 
सवाईमाधोपुर, करोली 

श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ 
उदयपुर, डुंगरपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, जालौर, 


पाली, सिरोही, नागोर 


शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, विलासपुर, 
हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, उना, कांगड़ा, 


चम्बा, लाहौल, स्पिति 


उत्तर मध्य मण्डल 


आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मेनपुरी, 


फिरोजाबाद, हाथरस 
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लखनऊ5(6) 
वाराणसी (। 0) 
कानपुर(6) 
झांसी (7) 
_>डल्दवानी (6) 


मुरादाबाद (5) 


गोरखपुर(7) 


बरेली (4) 


फैजाबाद (8) 
इलाहाबाद (4) 


मेरठ(5) 


सहारनपुर(8) 


बिहार(5 5) 


मुजफ्फरपुर(9) 


लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उनाव, सीतापुर, लखीमपुर, 
खेरी 

बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, 
भदोई, चन्दोली, मऊ, आजमगढ़ 

कानपुर(5), कानपुर(द), इटावा, फारूखाबाद, कन्नौज, 
औरइया 

झांसी, ललितपुर, मछोबा, जालीन, हमीरपुर, बान्‍्दा, 
चित्रकूट 

उधुमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वरी, 
चम्पावट 

मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीड़ी, ज्योतिबा फूले नगर 
गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, 
संत कबीर नगर, खुशी नगर 

बरेली, बादायु, पिलीभित, शाहजहांपुर 

फैजाबाद, गोन्डा, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर 
नगर, बलरामपुर, शेराबस्ती 

इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी 

मेरठ, ब्ुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत 
सहारनपुर, हरिबद्धार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, 


मुज्फफरनगर, चमोली, रूद्रप्रयाग 


मुजफ्फरपुर, सीतामकी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम 


चम्पारन, 
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गया(। 8) 


बेगूसराय (। 2) 


रांची (॥ 6) 


ग. 
महारयदष्ट्र(3 3) 


औरंगाबाद (8) 
नागपुर( 0) 


नासिक(6) 


पूना(4) 
कोल्हाप्रुर(5) 


मध्यप्रदेश (64) 
इन्दौर(6) 
उज्जैन (6) 


सिवान, सरन, सिहौर, गोपालगंज 

गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, नवादा, नालन्दा, 
लेखीसराय, शेखपुरा, मुगेर, जमोई, दयोगढ़, दुमकर, 
साहेबगंज, गोदा, पाकुर, बंकर, भागलपुर, पटना 
बेगूसराय, खगरिया, दरबंगा, पुरनिया, औरिया, किशनगंज, 
कठियार, सारसा, सौपाल, माधेपुरा, समस्तीपुरा, 
मधुबनी 

रांची, गुमला, लोहाडगा, सिंहभूम (पूर्वी) कैमूर, सिंहभूमि, 
(पश्चिम), बोकारो, धनबाद, पलमाउऊ, गरवा, औरंगाबाद, 


सासाराम (रोहतास) 
पश्चिम मण्डल 


औरंगाबाद, जालना, बिड, लातूर, परबनी, नादेड, 
ओऔरसमानाबाद, छिंनगोली 

नागपुर, वारदाह, योत्मल, बान्दरा, अमरावती, अकोला, 
बुलदाहाना, चन्द्रापुर, गदचीरोली, वाशीम 

नासीक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, थान, नन्‍्दरवार 
पूने, सातारा, सोलापुर, रायगढ़ 


कोल्हापुर, सांगली, सिन्धुदुंग, रतनगिरी, गोवा राज्य 


इन्दौर, धार, खारगोन, खंडवा, झबूआ, बरवानी 






कर आम 
उज्जैन, देवाश, शाजापुर, रतक्रलिं५ स्मीदेसी-र,-/ चेर 
हि. ० ढ 2२ कर सं और 


दिन फ् 





। ४; 
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होशंगाबाद (8) 
ग्वालियर(7) 
जबलपुर( ) 
रायपुर(9) 


रेवा(7)' 
विलासपुर(7) 


गुजरात ( 8) 
सूरत(3) 
वडोदरा(5) 
महसाना (3) 
राजकोट(4) 


जूनागढ़(3) 


घ.पूर्वी मण्डल 
आसाम( ) 
गुवाहटी(।) 
उड़ीसा (3 0) 


क्षुवनेश्वर(। 5) 


भोपाल, होशंगाबाद, बेतुल, वीदीसा, सेहोर, रायसन, 
राजगढ़, हल्दा 

ग्वालियर, मोरेना, भिण्ड, इतीया, गूना, शिवपुरी, 
सियोपुरकंला 

जबलपुर, छिन्दवारा, बालाघाट, सियोनी, मांदला, नरसिंहपुर, 
दिदोरी, सागर, टिकमगढ़, दामोह, कटनी 

रायपुर, मढासमंद, धमतरी, दुर्ग, राजनंदगांव, कवारधा, 
जगदलपुर, कंकड़, दंतेवाड़ा 

रेवा, सतना, सिद्धी, पन्‍ना, छत्तरपुर, सादोल, उमरिया 
बिलासपुर, अम्बीकापुर, ययगढ़, जन्जंगीर, कोरबा, जसपुर, 


कोरिया 


सूरत, भारूच, बलसाड 

वडोदरा, खेडा, गांधीनगर, पंचमहल, अहमदाबाद 
मेहसना, सावरकन्‍न्टा, बनासकंटा 

राजकोट, जामनगर, कच्छ, सुरेन्द्रगगर, 


जूनागढ़, भावनगर, अमरेली 


गुवाहटी 


पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कटक, केद्रापारा, जगतसिंहपुर, 
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सम्बलपुर(] 5) 


जाजपुर,बालासौर, भद्गरक, गंजम, कार्योझर, धनकनाल, 
अंगुल, मयूरभंज 

सम्बलपुर, भरगढ़, बोलानगिर, सुवर्णापुर, सुन्दरगढ़, 
कालाहांडी, नौयपाड़ा, फूलबनी, कोरापूठ, नवरंगपुर, 


मलकानगिरी, रायगढ़, बौद्ध, देवगढ़, झारसूगूकढा 


पश्चिम बंगाल( 7) 


बरदवान (3) 
मिदनापुर(4) 


कृष्णनगर(4-) 


डम् दक्षिण मण्डल 
कर्नाटक (2 7 ) 
हसन (व 2) 
हुबली (8) 
होसपेट(7) 


तमिलनाडु (2 3) 
वेल्लौर(6) 


बर्दवान, वीरभूम, हुगली 
मिदनापुर, बंकुरा, पुरूलिया एवं हावड़ा 
मुर्शिदाबाद, नांडेआ, उत्तर दिनाजपुर, जलपाइगुड़ी, दार्जिलिंग 


एवं कूच-बिहार 


बंगलौर, अरबन और रूरल, माण्डेया, टुमकुर, कोलार, 
मैसूर, हसन, चिकमंगलूर, कुर्ग, दक्षिण कनारा, 
चमराजननगर, उदुपी 

बेलगांव, धरवाड़, शिमोगा, उत्तरकनारा, चित्रदुर्ग, गडग, 
हवेरी, देवनागिरी 

बलेरी, रायचरु और कोपल, मुलबर्ग, बिदर, बीजापुर 


और बागलकोट 


वैललोर, टी.वी. मलाई कांचीपुरम, त्िवैल्लुर, कुडालोर, 


__....._ _विललुपुभ__ _  _______़_खऋ़्‌[_उ्‌ _ _ई5ई' 





53 


अिची(व) 


कोयम्बटूर(6) 


आन्ध्र प्रदेश(। 5) 


विजयवाड़ा(9) 


नेलौर(6) 


केरल(१ 3) 
कोचीन(] 3) 


त्रिची,पेदमवैल्लुर, कैरूर, परुदुकोटाई, नागापट्टनम, तंजावूर, 
मदुरै, तिरूवरूर, डिन्डीगल,तैनी, शिवानगंगा 
कोयम्बटूर, नीलगिरी, इरोड, सेलम, नमक्कल और 
धर्मापुरी 


पश्चिम गोदावारी, कृष्णा, गुनटूर, नलगोंडा, वैरंगल, 
करीमनगर, आर.आर, जिला, 
मेंडक, निजामाबाद 


अनन्तपुर, चित्तूर, कोडपा, कुरनूल, नल्‍लौर, प्रकाशम 


पथनामथिटि्टा, कोलाम, त्रिवेन्द्रम, इदुक्की, वाईनाड, 
कैलीकट, एरनकुलम, अलेप्पी, त्रिचूर, पालघाट, 


मालापुरम, करूर 


कुल जिले - 460 


इफको (कच्चा सामग्री) एक अवलोकन 


([.0श9705 ॥7९0 (२४७ ४०४07 95)) 


कच्चे माल की प्राप्ति (?०९८ए्थाशलाई ० एरेत्नज्त १४४7 45) 


इफको एक उर्वरक संयत्र इकाई है जिसे निम्नलिखित 


कच्चे माल की आवश्यकता है ४- 


 -फॉस्फोरिक एसिड (?॥059॥070 ०0) 
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2.पोटॉश (?0(३»॥) 

3.अमोनिया (4॥॥॥079) 

4.यूरिया (ए76४) 

५. फिलर (छा) 

. फॉस्फोरिक एसिड (एप्त08एप0ारा८ ७८7) :- यह एक मुख्य आयातित 
कच्चा माल है। यह निम्न देशों से मँगाया जाता है :- 

। .ट्यूनिसिया (४४४४७, 4॥704) 

2.टम्पा (79, 70709) 

3 .सेनेगल ($9॥620०) 

4.-मोरक्‍्को (१(00०००) 

फॉस्फोरिक एसिड द्रव के रूप में है, यह हमारे देश में बहुत ज्यादा 

मात्रा में नहीं है, इसलिए हम इसका आयात उपरोक्त वर्णित देशों से करते 
हैं। यह कच्चा माल समुद्र के रास्ते जहाज द्वार इफको तेल जेट्टी पर 
पहुँचता है। लगभग 6-7 वर्ष पहले इफको ने अपना तेल जेट्डी का निर्माण 
किया है, पूर्व में फासफोरिक एसिड से लदे हुये जहाज कान्डला बन्दरगाह 
पर पहुँचते थे और वहाँ से तेल टैकरों में लोड होता था तथा वहाँ से ये 
तेल टैंकर कान्डला संयत्र को फॉस्फोरिक एसिड पहुँचाते थे। पुराना कच्चा 
माल (फॉस्फोरिक एसिड) प्राप्त करने का तरीका काफी महाँगा था क्‍योंकि 
कान्डला बन्दरगाह एक बहुत ही व्यस्त बन्दरगाहों में से एक है, वहाँ पर 
खाली जगह मिलना काफी कठिनाई का काम था। जब तक बनन्‍्दरगाह 
खाली नहीं होता तब तक जहाज समुद्र में ही खड़े रहते थे तथा जब जगह 
मिलती थी तब जहाज किनारे पर पहुँच पाते थे। इससे सिपिंग कम्पनी को 
काफी डेमरेज चार्ज देना पड़ता था क्योंकि जब जहाज अपने डेस्टिनेशन पर 


पहुँच जाते हैं तब एक निश्चित समय के अन्दर ही उस पर से सामान 
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उतार किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त चार्ज देना 
पड़ता है। इफको ठेकेदारों से ठेके पर तेल टैंकर लेकर बन्दरगाह से संयत्र 
तक फॉस्फोरिक एसिड लाता है जिससे कीमत बहुत ऊँची हो जाती है। अब 
इफको की अपनी तेल जेड्ठी बन जाने से जहाज को निश्चित समय में 
खाली करना आसान हो गया है। अपनी पाइप लाइन बन जाने से 
सीधे जहाज से फॉस्फोरिक एसिड भण्डार टैंक तक पहुँचा दिया जायेगा। 
इफको ने काफी ज्यादा भन्‍्डारण क्षमता रखने वाले फॉस्फोरिक एसिड 
भण्डार का निर्माण किया है, अब पर्याप्त मात्रा में भण्डार रखा जा सकेगा 


ताकि उत्पादन में रूकावट न आ सके। 


2. पोर्ठेश (?0॥4$प्त) :- पोर्शेश का आयात भी बाहर से होता है। जो देश 
पोटेशियम की आपूर्ति इफको काण्डला को करते हैं उनके नाम नीचे दिये 
गये हैं :- 

 -कनाडा (0७802) 

2.जर्मनी (0थाशक्षाए) 

3 .जार्डन (॥04थ) 

4.रूंस (२४४४) 

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि इफको की अपनी तेल जेट्टी 

है लेकिन उसमें बाहरी देशों से आया हुया पोर्टोश का भण्डारण नहीं हो 
सकता है क्योंकि पोटाश का रूप ठोस होता है। पोंटैशियम बहुत जयादा 
मात्रा में मँगाया जाता छै और यह बह्डुत आवश्यक है क्योंकि श्र की 
हमेशा मांग रहती है। वैसे पोटेशियम का भन्‍्डारण भी फॉस्फोरिक एसिड 
की ही तरह होता है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का भन्‍्डारण होता है। 
कान्डला बन्दरगाह की जेट्डी से पोटाश इफको द्वारा तय किए हुए ट्रकों से 
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लाद कर ठेकेदारों द्वारा संयत्र तक पहुँचाया जाता है। तत्पश्चात्‌ पोटाश का 


भनन्‍्डारण विशेष रूप से बनाये गये पोटेशियम भन्‍डार में किया जाता है। 


3. अमोनिया (४५५0०0)7५) :: अमोनिया की जरूरत '.एाटू, के साथ-साथ 
0.4.7 के उत्पादन में भी पड़ती है, यह मुख्यतया उर्वरक बनाने वाली अन्य 
कम्पनियों जैसे कलोल, क्‌ुभकों, 0.0.०८. आदि से रेल द्वाया मंगाया जाता 
कहै। जिन बैगनों में अमोनिया मंगायी जाती है उसका स्वामित्व इफको के 
(काण्डला, कलोल इकाई), 0.0.४0. तथा कृभकों आदि को है। कभी-कभी 
अमोनिया का आयात लीबिया, कुवैत आदि देशों से किया जाता है। ये 
कान्डला बन्दरगाह पर पहुँचते हैं जहाँ से अमोनिया को टैंकरों द्वारा इफको 
के संयत्र इकाई तक पहुँचाये जाते हैं। अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक 
पदार्थ है और इसके द्वुलाई के समय बहुत ही सावधानी की जरूरत होती 
है। सामान्य तौर पर अमोनिया का रूप (-)3 3" सेन्‍्टीग्रेट होता है, इसका 
भण्डारण विशेष तौर पर बनाये गये गैस चैम्बर में होता है जिसे 
हार्टनोस्फियर टैंक (प0णरा]२०४एप्रहए८छ पर] या एटमौस्फरिक टैंक 
(#7048श्ाह्रा0 74ण८) कहते हैं। दोनों टैकों में अन्तर यह है कि एटमॉस्फरिक 
टैंक के अन्दर का दबाव वातावरण के अनुरूप होता है जब कि हडार्टलैस्फियर 
टैंक के अन्दर का दबाव अमोनिया के अनुरूप होता है। अमोनिया के 
भण्डार पाइपलाइन से जुड़े होते हैं, जिससे अमोनिया की आपूर्ति सीधे 
(-] (उत्पादन इकाई) को होती है। 

4.यूरिया (एरा०७) :- यूरिया का प्रयोग '.९ए,. और 70.&.? दोनों के 
उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यूरिया का मुख्य 
आपूर्तिकर्ता इफकों की कलोल इकाई करती है। ज्यादातर यूरिया सड़क 
मार्ग से पहुँचायी जाती है। 
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5.फिलर [परा॥,ए॥र) :- फिलर एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग उर्वरक 
बनाते समय तत्वों के सनन्‍्तुलन को बनाये रखने छेतु किया जाता है। 
उदाहरण के लिए अगर 7५7 का फार्मूला 8:46 है, इसका तात्पर्य यह 
कि की मात्रा 8% है तथा ? की मात्रा 46% है। इन दोनों पदार्थों के 
प्रतिशत मात्रा के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए; फिलर की आवश्यकता 
पड़ती है। यह एक विशेष प्रकार की रेत है। जो कच्छ के अन्जार (४07५२) 


क्षेत्र से प्राप्त की जाती है तथा इसे सड़क मार्ण द्वारा ट्रक से लाया जाता 
है। 


किसानों की सेवा +४- 

कृषि विस्तार एवं उर्वरक उपयोग कार्यक्रम जिससे की विपणन कार्य 
को सम्पूर्ण गति मिल सकें। विभिन्‍न कार्यक्रम कृषि वैज्ञानिकों के देख-रेख 
में क्षेत्रीय, राज्य एवं मण्डल स्तर पर संचालित किए जाते हैं। जिससे कि 
किसानों को ज्यादा पैदावार के साथ उनका सही मार्ग दर्शन हो सके। 


इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम हैं :- 


*.. संतुलित उर्वरक कार्यक्रम 

* ग्रार्मों का अंगीकरण जिससे की उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास 
हो सके, 

« किसानों को विभिन्‍न उन्नत कृषि संस्थान तथा शोध फार्मों का दौरा 
करना, 

*« किसानो की आपसी बैठक और फसल कार्यशाला आयोजित कराना, 


«स्वचालित मृदा परीक्षण तथा दृश्य-श्रव्य द्वारा ज्ञान। 
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इत्यादि द्वारा किसानों को बढ़िया उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु 
कार्यक्रम चलाये जाते हैं। यह कार्य इफको अपने शुरूआती समय से ही 
कर रही है इसी का परिणाम है कि इफको एक चोटी की उर्वरक सहकारी 
संस्था है। 

किसान सेवा हेतु इफको ने विगत पाँच वर्ष में विभिन्‍न व्यय किए 
हैं। जिनका विवरण निम्न लिखित है +- 


90२५०१९( 7, 700 ४५॥२७॥॥.२७ 


5750॥4प०6 (२5. ॥ [.८॥) 


प्र 96-97 | 97-98 98-99... | 99-2000 | 2000-0] 


39.44 30.68 

















220()७77२ 07 


3] रात 70 


(35२ ?२0)४. 


>[२(0५४//(7२(०२ 
[08 / शा 8. 





227.44 082.20 | 4093.0] 
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पुरस्कार :+ इफको की विभिन्‍न इकाईयों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के 
लिए विभिन्‍न पुरस्कार से सुशोभित किया गया है :- 


कलोल १०७ 


फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा उसके सम्पूर्ण प्रदर्शन के 
आधार पर सात पुरस्कार दिये गये। 

औद्योगिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने दो पुरस्कार दिये हैं। 
फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया ने नई पद्धति के लिए कलोल 
यूनिट को पुरस्कृत किया है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, शिकागो ने सुरक्षा के उपाय के लिए कलोल 
इकाई को पुरस्कार प्रदान किया है। 


फूलपघुर :- 


एन पी सी द्वारा उत्पादकता के लिए पुरस्कार। 

भारत सरकार द्वारा सुरक्षात्मक उपाय के लिए पुरस्कार। 
फर्टिलाइजर एशोसिएशन द्वारा सम्पूर्ण प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार। 
नई पद्धति के लिए फर्टिलाइजर एशोसिएशन द्वारा पुरस्कृत । 

राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण पुरस्कार। 

फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षक 


पुरस्कार | 


आँवला ४- 


भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ परियोजना कार्यान्वयन का द्वितीय 


पुरस्कार | 


उर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार। 


कॉाँडला ४- 


* राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पुरस्कार। 
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* गुजरात सुरक्षा परिषद, बड़ोदरा द्वारा तेइस सुरक्षा पुरस्कार। 
* राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उन्‍नीस सुरक्षा 
पुरस्कार। 
«* फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा सम्पूर्ण प्रदर्शन के 
आधार पर छह पुरस्कार। 
उपरोक्त पुरस्कारों से इन इकाईयों को इनके आरम्भ होने के बाद 
इनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार इफको के 
कार्य निष्पादन और उन्नति की बात अपने आप कहते हैं। 
आई एस ओ - 9002 - गुणवत्ता मानदण्ड 5-+ इफको ने आरंभ 
से ही “गुणवत्ता” पर विशेष ध्यान दिया है और उत्पादन से लेकर विपणन 
तक सभी कार्य क्षेत्रों में गुणवत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के 
प्रयास किए हैं। उर्वरक उद्योग में कलोल इकाई को सबसे पहलें अगस्त, 
।996 में आई एस ओ - 9002 का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र मिला जो 
उत्पादन, इंस्टालेशन और सेवाओं के क्षेत्र में गुणवत्ता का प्रतीक हैं। इस 
इकाई को इसके क्वालिटी सिसटमों के लिए अगस्त, 4999 में ब्यूरो 
वैरिटास क्वालिटी इन्टर नेशनल (8५0]) द्वाया पुनः प्रमाणित किया गया। 
विपणन प्रभाग को भी “उर्वरक का विपणन, सहकारिताओं को मजबूत 
बनाने तथा किसानों एवं ग्रामीण समुदाय को सेवाएं प्रदान करने” के लिए 
जून, 4998 में बी वी क्यू आई द्वारा आई एस ओ 9002 के लिए 
“अनुमोदन का प्रमाण-पत्र?” प्रदान किया गया है। 
नये मिलेनियम की पूर्व सन्ध्या पर इफको की आँवला इकाई भी 
कलोल . और विपणन इकाईयों के साथ आई एस ओ, 9002 प्रमाण-पत्र 
प्राप्त करने वाली इकाईयों मे शामिल हो गई है। इफको की आंवला इकाई 
को मैसर्स के पी एम जी, क्वालिटी रजिस्ट्रार जो कि डच काउंसिल से 
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मान्यता प्राप्त हैं, ने 3। दिसम्बर, 999 को आई एस ओ - 9002 


प्रमाण पत्र प्रदान किया। 


आई एस ओ - ॥400व - बेहतर पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता :- 

आई एस ओ - १400। प्रमाण-पत्र, पर्यावरण प्रबंध और 
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के विशेष गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले 
संयंत्र को प्रदान किया जाता है। इफको अपने संयंत्रों में अत्याधुनिक 
टेक्नालॉजी को अपनानें और प्रदूषण फेलाने वाले तत्वों का स्तर सांविधिक 
प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्तरों से काफी नीचे रखने में सबसे आगे रही 
है। 

इफको के सभी संयंत्रों में आई एस ओ - 4400व7 मानकों 
के कार्यान्वयन और प्राधिकृत एजेंसियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का कार्य 
काफी हद तक पूरा हो गया है। संयंत्रों में प्रदूषण नियन्त्रण के अलावा, 
इफको ने अपनी फेक्ट्रियों / ठाउनशिप में घरेलू सिवरेज के उपचार की 
सुविधाएं उपलब्ध कराने, पेड़-पौधे लगानें तथा हरित पट्टी के विकास 
करने आदि पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि पर्यावरण को साफ सुथरा 


रखा जा सके। 


आँवला विस्तार परियोजना :- 

यह परियोजना दिसम्बर, ।996 में पूरी हुई तथा इसमें 
व्यावसायिक उत्पादन 25 दिसम्बर, 996 से आरम्भ हो गया। परियोजना 
की खास बात यह रही कि यह अनुमानित लागत (रूपये 96० करोड़) से 
5 करोड़ की बचत में पूर्ण हुई। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आँवला 


इकाई की यूरिया उत्पादन की क्षमता 77.07 लाख टन वार्षिक डो गई। 
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इस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार ग्ुजराल ने राष्ट्र 
को 29 मई, 4997 को समर्पित किया। 


कलोल विस्तार परियोजना ४- 

यह विस्तार परियोजना अगस्त, 4997 में पूर्ण हुई। इस 
परियोजना में रूपये 49.7 करोड़ रूपये खर्च हुए। इसकी तकनीकी में 
सुधार किया गया। इस इकाई की यूरिया उत्पादन क्षमता 3.96 लाख टन 
से बढ़कर 5.45 लाख टन हो गई। इस परियोजना को ग्रहमंत्री, भारत 
सरकार श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 2 अगस्त, 4998 को टष्ट्र को 


समर्पित किया। 


फूलपुर विस्तार परियोजना :- 
विस्तार परियोजना दिसम्बर, 997 में पूर्ण हुई और इसमें 


व्यावसायिक उत्पादन 22 दिसम्बर, 997 से आरम्भ हुआ। इसकी यूरिया 
उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता 8.53 लाख टन प्रतिवर्ष छो गई। इस 
परियोजना पर 4490 करोड़ रूपये खर्च हुए। इफको फूलपुर नेफ्था पर 


आधारित अमोनिया-यूरिया का विश्व में सबसे बड़ा संयंत्र है। 


काण्डला विस्तार परियोजना :४- 

इस परियोजना ने व्यावसायिक उत्पादन 5 अगस्त, ।999 
को आरम्भ किया। काण्डला विस्तार परियोजना अपने अनुमानित लागत 
रू०0 22.2 करोड़ के मुकाबले रू0 205.3 करोड़ में पूरी हुई। इस 
परियोजना को ॥9 दिसम्बर, 999 को ग्रहमंत्री, भारत सरकार श्री लाल 


कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र को समर्पित किया। 
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क्‍ आरम्भ से डी इफको, अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से 
किसानों को सूचनायें और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अथक प्रयास 
करती आ रही है। समिति सहकारिता की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए शिक्षण और संवर्द्धनात्मक कार्यक्रम जैसे - फसल प्रदर्शन, 
क्षेत्र-दिवस, किसान सभाएं, बीज बहुलीकरण, ग्राम अंगीकरण, फसल 
गोष्ठी आदि विशेष अभियान चलाती है। 

समिति देश भर में फैले हुए 767 किसान सेवा केन्द्रों के मा६ 
यम से किसानों की सेवा करती है। ये लघु और सीमांत किसानों को एक 
ही स्‍थान पर महत्वपूर्ण कृषि आदान और तकनीकी मार्ण निर्देशन 
उपलब्ध कराते हैं। उच्च तकनीकी कृषि के विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित 
विविध परियोजनाएँ जैसे - ड्रिप सिंचाई, जैव कीटनाशक, जैव-उर्वरक, कृषि 
में प्लास्टिक का उपयोग, कृषि उपकरण, जल प्रबंध, बंजर भूमि विकास, 
माइक्रो सिंचाई आदि भी चलाई गई है। 

इफको का प्रमुख लक्ष्य है देश में सहकारिता के तंत्र को 
मजबूती प्रदान करना। इफको नई सहकारी समितियों को नियमित रूप से 
लाभांश और संरक्षण छूट दे रही छ ताकि वे और खुदृक डो सकें। 
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इफको एक अवलोकन 
(५ ९४६९ ४ए0५ ०7770) 


इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के 
इस रिपोर्ट में समिति द्वारा वर्ष 2000-200व7 के दौरान किये गये कार्यो 
का विवरण, वर्ष 200-2002 के कार्यो की समीक्षा तथा आगामी वर्ष 
2002-2003 के दौरान चलाई जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों के 
साथ-साथ विकास योजना “मिशन-200 5” की मुख्य विशेषताओं का 
विवरण दिया गया है। 
कार्यचालन परिणाम 

नई सहसखन्नाब्दि के प्रथम वर्ष 2000-0व के दौरान इफको ने 
एक ही वर्ष में उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में 50 लाख टन का आंकड़ा 
पार कर लिया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वार 
प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 200व7 को गुजरात 
में आए भीषण भूकम्प के कारण 2 माह तक कांडला इकाई में उत्पादन 
बंद होने के बावजूद इफको की इकाईयों ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान 
52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया। साथ ही, समीक्षा८ 
गीन वर्ष में विपणन के मोर्चो पर अपने पिछले सभी रिकार्डों को तोड़ते हुए 
समिति ने 55.09 लाख टन उर्वरक सामग्री की सर्वाधिक बिक्री की। 

समिति ने वर्ष 2000-0व के दौरान 234.00 करोड़ रूपये का 
कर-पूर्व लाभ अर्जित किया। आयकर के लिए प्रावधान/भुगतान के लिए 2. 
93 करोड़ रूपये, पूंजी प्रत्यावर्तन निधि के लिए 4.27 करोड़ रूपये के 
अंशदान और दान के लिए 42.45 करोड़ रूपये को हिसाब में लिए जाने 


के बाद बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 4984 की धारा 60 
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की शर्तों के अनुसरण में आबंटन योग्य निवल लाभ 27.35 करोड़ 


रूपये बैठता कै, जिसका निम्नानुसार विनियोजन करने का प्रस्ताव है : 


७ शक, शा. 


वैनिय के लिए उपलब्ध निवल लाभ 
बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 984 
के अनुसरण में) 
घटाएं : प्रस्तावित विनियोजन 
4.. समिति के उपनियम 560) 
के अनुसरण में आरक्षित निधि 
2. सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान 
के लिए प्रावधान 
3. बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी 
अधिनियम, 4984 के अनुसार 
वितरण योग्य लाभ 
प्रदत्त इक्चिटी के 42 प्रतिशत की दर से 
प्रस्तावित लाभांश * के लिए प्रावधान 


5. सामान्य आरक्षित निधि (बकाया) 


(करोड़ रूपये में 


2]7.55 


65.2 


“तह 4 67.38 


]49.97 


50.|3 


99.84 


(“प्रस्तावित लाभांश वितरण योग्य लाभ का 33.42 प्रतिशत है।) 


शेयरपूंजी और सदस्यता 


3]। मार्च, 200। को समिति की शेयरपूंजी 4+47.72 करोड़ 


रूपये हो गई जबकि 3] मार्च, 2000 को यह 404.22 करोड़ रूपये 


थी। 34 मार्च, 200॥ को सदस्य समितियों की कुल संख्या 35,973 हो गई 
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जबकि 37 मार्च, 2000 को यह संख्या 35,628 थी। समिति की 
शेयरपूंजी में हुई यह वृद्धि सदस्यों की संख्या के बढ़ जाने और कुछ सदस्य 
समितियों द्वार अपना लाभांश इफको की शेयरपूंजी में पुनर्निविश करने 


कारण संभव हुई है। 


लाभांश 

प्रदत्त इक्चिटी पर 42 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से लाभांश के 
भ्षुगतान की सिफारिश की है हालांकि पिछले वर्ष 0 प्रतिशत की दर से 
लाभांश का भुगतान किया गया था। यह लाभांश उन सभी समितियों को 
दिया जाएगा जिनके नाम 3व मार्च, 2004। को समिति के सदस्यता 


रजिस्टर में थे। 


दान 

26 जनवरी, 200॥ को गुजरात राज्य में एक भयंकर भूकम्प 
आया था जिससे राज्य के विभिन्‍न भागों विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र के गांध- 
गरीधाम, अंजार, आदिपुर और भचाऊ में जान-माल की भारी क्षति हुई। 
इफको के कांडला (कच्छ क्षेत्र में) स्थित एन पी के/डी ए पी संयंत्रों (कच्छ 
क्षेत्र में स्थित) को भी भारी क्षति पहुंची थी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र 
लगभग 2 माह के लिए बन्द रखना पड़ा। कलोल संयंत्र को भी मामूली 
क्षति पहुंची थी। सौभाग्यवश इफको संयंत्रों में कोई जन-हानि नहीं हुई। 
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की अपनी 
नीति के अनुसरण में समिति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 50 
लाख रूपये का अंशदान किया। इसके अतिरिक्त समिति ने बड़े पैमाने पर 


कांडला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सीधे राहत पहुंचाई और 
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पुर्नस्थापना कार्य किये। समिति ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोर्षों में सूखा 
राहत कार्यो के लिए भी 0-0 लाख रूपये का अंशदान किया। समिति 
ने भारतीय रसायन इंजीनियर्स संस्थान को एक आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय 
और तकनीकी केन्द्र स्थापित करने के लिए 30 लाख रूपये का दान किया 
ह्ै। 


किसान सेवा निधि 

समिति ने किसान सेवा निधि (के एस एफ) नाम से एक धर्मार्थ 
न्यास की स्थापना की है। यह न्यास बाद, भूकम्प, तूफ़ान, अग्नि, 
भू-स्खलन और सूखे इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 
व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगा और गुजरात के भूकम्प 
पीड़ितों के लिए पुनर्वास व पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। इस निधि से 
कल्याण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और जरूरतमंद किसानों को आवश्यक 
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के 
अन्तर्गत जरूरतंद किसानों के जीवन स्‍तर को ऊंचा उठाने के लिए भी 
योजनाएं चलाई जाएंगी। 

इस न्यास का संस्थापक होने के अलावा, इफको ने गुजरात के 
भूकम्प पीड़ितों को तत्काल राह्वत पहुंचाने के लिए इस न्यास में 40 करोड़ 
रूपये की राशि का आंदान किया है। इफको के कर्मचारियों ने भी किसान 
सेवा निधि में एक करोड़ रूपये का अलग से अंशदान किया है। इफको 
के निदेशक मंडल के सदर्स्यों ने भी एक दिन की अपनी सिटिंग फीस इस 
कोष में दी है। 


दीघावधिक आधार पर राहत कार्यों में अपनी योगदान करने की 
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दृष्टि से इफको अपने लाभ में से प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये की राशि 
किसान सेवा निधि में देगी। अन्य सहकारी समितियों जैसे कुृभकों, एन सी 
यू आई, नैफेड, महासंघों और प्राथमिक सहकारी समितियों से भी किसान 
सेवा निधि में स्वैच्छिक रूप से अंशदान करने और किसान सेवा निधि की 
धर्मार्थ गतिविधियों में सहयोग करने के लिए आग्रह किया है। 


उत्पादन कार्यनिष्पादन 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वाया प्राकृतिक गैस की 
अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 200। को आए भीषण भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को बंद रखने के कारण हुई उत्पादन हानि के बावजूद 
इफको ने 52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया, जबकि गत 
वर्ष 52.76 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। सामग्रीवार, 
इफको संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौयान 35.34 लाख टन यूरिया और 
7.03 लाख टन एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। आर्लोच्य वर्ष 
के दौरान इफको संयंत्रों ने पुर्नर्निधारित क्षमता के आधार पर नाइट्रोजीनस 
उर्वरकों के मामले में क्षमता का 400 प्रतिशत और फास्फेटिक उर्वरकों के 
मामले में 48 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया जबकि अखिल भारतीय 
क्षमता उपयोग नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में लगभग 94 प्रतिशत 
और फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 79 प्रतिशत रहा। इफको ने वर्ष 
2000-0व7 के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में “एन? के रूप में लगभग 
7.4 प्रतिशत और पी, ओ,? के रूप में 47.7 प्रतिशत का योगदान 
किया । 


कलोल इकाई 


कलोल इकाई ने वर्ष 2000-0 के दौरान 3.03 लाख टन 
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अमोनिया और 4.88 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके, अमोनिया के 
मामले में 83.5 प्रतिशत और यूरिया के मामले में 89.6 प्रतिशत क्षमता 
का उपयोग किया। वर्ष 975 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने 
से लेकर 7 जनवरी, 2004 तक कलोल इकाई ने 00 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन कर लिया है। इसके अलावा, इस इकाई द्वारा वर्ष 2000-07 
के दौरान 2880 टन लिविवड कार्बन डाइ-आक्साइड और 30 टन ड्राइ 
आईस का उत्पादन भी किया गया। 

इफको कलोल इकाई को, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
उर्वरक के क्षेत्र में ऊर्जा के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार 


“राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2000” प्रदान किया गया। 


फूलपुर यूरिया काम्पलैक्स 
फूलपुर इकाई-ं 

आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर इकाई-ीं के अमोनिया और 
यूरिया संयंत्रों ने 3.02 लाख टन अमोनिया और 5.20 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन किया और क्षमता का क्रमशः 402 प्रतिशत और व07 
प्रतिशत उपयोग किया। 
फूलप्रुर इकाई-ना 

वर्ष 2000-0व7 के दौरान फूलपुर इकाई- | ने 5.02 लाख टन 
अमोनिया ओर 8.54 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके अमोनिया के 
मामले में 704 प्रतिशत और यूरिया के मामले में 00 प्रतिशत क्षमता 
उपयोग किया। 

आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर की दोनों इकाईयों ने कुल 


मिलाकर 43.74 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। फूलपुर इकाई-न 
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और 7 ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से लेकर मार्च, 2007 


तक 30 लाख टन यूरिया का कुल उत्पादन किया है। 


आंवला यूरिया काम्पलैक्स 
आंवला इकाईनी 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा प्राकृतिक गैस 
की अपर्याप्त आपूर्ति के बावजूद आंवला इकाईनीं ने वर्ष 2000-0व7 के 
दौरान 5.04 लाख टन अमोनिया और 8.44 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन करके अमोनिया और यूरिया के मामले में क्रमशः 02 प्रतिशत 
और 95 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 
आंवला इकाईनी 

वर्ष 2000-0व7 के दौरान आंवला इकाईन-गीं के अमोनिया और 
यूरिया संयंत्रों ने 5.2. लाख टन अमोनिया और 8.52 लाख टन यूरिया 
का उत्पादन करके वर्ष 7999-2000 के दौरान 8.44 लाख टन यूरिया 
के अपने सर्वाधिक उत्पादन के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया। इस इकाई 
ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान अमोनिया के मामले में 05 प्रतिशत और 
यूरिया के मामले में 0व प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। आवंला की 
दोनों इकाईयों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 6.72 लाख टन यूरिया का 


उत्पादन किया। 


कांडला इकाई 
26 जनवरी, 2007 को गुजरात राज्य में आए भारी भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को पहुंची क्षति की वजह से इसे मरम्मत और 


पुर्नस्थापना कार्य के लिए लगभग 2 माह तक बन्द रखना पड़ा था। इसके 
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बावजूद कांडला संयंत्र ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान 7.03 लाख टन एन 
पी के/ डी ए पी का उत्पादन किया। यह उत्पादन 7,0, के रूप में 6.64 
लाख टन तथा समग्र उत्पादन क्षमता उपयोग के 48 प्रतिशत के बराबर 
ह्ै। 

कांडला इकाई को दिसम्बर, 2000 में फर्टिलाइजर एसोसिएशन 
ऑफ इंडिया (एफ ए आई) से “सुरक्षा में शभ्रेष्ठता पुरस्कार”, वर्ष 
997-98 (2000-07 में घोषित) के लिए “राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार”? 
तथा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ से “इंडस्ट्री लीडर अवार्ड?” प्राप्त 


हुए। 


विपणन 

वर्ष 2000-0। के दौरान देश में मौसमी परिस्थितियाँ प्रतिकूल 
रहीं । परिणामस्वरूप, देश में उर्वरकों की खपत में लगभग 9 प्रतिशत की 
कमी आई और यह वर्ष 999-2000 में 8.4 मिलियन टन पोषक 
तत्वों की तुलना में घटकर ॥6.6 मिलियन टन पोषक तत्व रह गई। 
उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-0व] के दौरान देश में यूरिया की 
खपत 79.2 मिलियन टन रहीं। जबकि वर्ष 4999-2000 में यह 
20.2 मिलियन टन थी अर्थात इसमें 5 प्रतिशत की कमी आई। इसी 
अवधि में डी ए पी की खपत 5.7 मिलियन टन रही जबकि वर्ष 
999-2000 यह 7 मिलियन टन थी अर्थात्‌ इसमें ॥9 प्रतिशत की 
कमी आई। 

उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी की खपत में आई 
कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-07 के दौरान देश में एन पी के 


उर्वरक के उपयोग के अनुपात में असंतुलन और बढ़ गया तथा यह 
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7.0 : 2.7 : । छो गया जबकि 4999-2000 में यह 6.8: 2.8 : ॥ 
था। समिति ने अपने संवर्धन एवं विस्तार कार्यक्रमों को नई दिशा देते हुए 
किसानों को शिक्षित करने में उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग पर 
बल दिया ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और कृषि पैदावर को 
बढ़ाया जा सके। 

उर्वरकों की समग्र खपत में गिरावट के रूख के बावजूद समिति 
का बिक्री कारोबार बढ़ा और वर्ष 2000-0व के दौरान इफको ने 55.0 
लाख टन उर्वरकों की अब तक का सर्वाधिक बिक्री की। यह बिक्री गत वर्ष 
999-2000 की 5.72 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की तुलना में 7 
प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-0व के दौरान 
इफको ने 36.04 लाख टन यूरिया की बिक्री की जो वर्ष 999-2000 
में 35.05 लाख टन की बिक्री की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। 
समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान 9.05 लाख टन एन पी के / डी ए 
पी की बिक्री की जो गत वर्ष 999-2000 की 46.67 लाख टन एन 
पी के / डी ए पी की बिक्री की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। 


आयातित डी ए पी की यसाज-संभाल 

आलोच्य वर्ष के दौरान समिति ने दो दक्षिणी राज्यों अथीत्‌ 
कर्नाटक और तमिलनाडु में डी ए पी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने 
के लिए न्यू मंगलौर पोर्ट और तूतीकोरीन पोर्ट पर क्रमशः 5,000 टन 
और 46,000 टन डी ए पी के दो जहाजों से प्राप्त खेपों की साज-संभाल 
की। 


नेपाल को यूरिया का निर्यात 
इफको और नेशनल कोआपरेटिव फैडरेशन ऑफ नेपाल लिमिटेड 
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(एन सी एफ) ने दोनों देशों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 
एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार के तहत इफको ने 2000-07 


के दौरान एन सी एफ को 38350 टन यूरिया का निर्यात किया। 


उत्पाद का परिवहन/भंडारण 

समिति ने वर्ष 2000-0व के दौरान कलोल, फूलपुर, आंवला 
और कांडला स्थित अपने संयंत्रों से 52.74 लाख टन उर्वरक सामग्री का 
प्रेषण किया। 

किसानों को उनके द्वार पर आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के 
उद्देश्य से समिति ने 2000-0। के दौरान देश भर में 2350 
केन्द्रीय/राज्य/सहकारी भंडार-ग॒ढडों को किराये पर लिया गया जिनकी 
भंडारण क्षमता 4.30 लाख टन थी जबकि वर्ष 999-2000 के दौरान 
।2.74 लाख टन भंडारण क्षमता के गोदाम किराये पर लिये गये थे। वर्ष 
2000-07१ के दौरान सहकारी भंडार-गुृलहों में लगभग 55 प्रतिशत 
भंडारण स्थान किराये पर लिया गया जबकि 4990-2000 के दौरान 48 


प्रतिशत भंडारण स्थान किराये पर लिया गया था। 


बिक्री कारोबार 

समिति ने वर्ष 2000-0व7 के दौरान अनुमानतः 5452 करोड़ 
रूपये का बिक्री कारोबार किया जबकि 4999-2000 के दौरान 4530 
करोड़ रूपये का कारोबार किया गया था, इस प्रकार पिछले वर्ष के 


मुकाबले इस वर्ष बिक्री करोबार में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 


बीज बहुलीकरण कार्यक्रम 
किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 
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समिति ने बीज बहुलीकरण कार्यक्रम आरंभ किया हुआ है। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत विभिन्‍न फसलों यथा गेहूँ, धान, सोर्घम (ज्वार), रागी, अरहर, 
उड़द, मूंग, मिर्च, मूंगफली और सूरजमुखी आदि फसलों के उत्तम किस्म 
के बीज किसानों के खेतों में उगाए गए। वर्ष 2000-0 के दौरान इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 2546 हैक्टेयर क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलाया गया 
और लगभग 67 हजार विचंटल उत्तम किस्म के/प्रमाणित बीज तैयार किये 
गये। यह कार्यक्रम इफको द्वारा अपने बलबूते पर और कई स्थानों पर 


किसानों एवं राज्य बीज निगर्मों के सहयोग से चलाया गया। 


सहकारिता विभाग कार्यक्रम 

इफको ने भारत की स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयंती समारोहों के 
दौरान वर्ष 997-98 से “सहकारिता विकास कार्यक्रम” की एक विशेष 
योजना प्रायोजित की थी जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर की 7500 सहकारी 
समितियों को अंगीकार करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के 
तहत चरणबद्ध रूप में 50 भण्डारण-सह-सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण 
का कार्यक्रम है जिस पर करीब 47.75 करोड़ रूपये की लागत आएगी। 
यह विशेष कार्यक्रम 5 वर्ष तक अर्थात 2004-02 तक चलेगा। 

इस कार्यक्रम के आरंभ होने के बाद से 34 मार्च, 200॥। तक 
इफको ॥050 सहकारी समितियों को अंगीकार कर चुकी है। इफको ने 
प्रत्येक समिति को कार्यालय फर्नीचर/फिक्सचर्स /कृषि औजार आदि 
उपलब्ध करावाने के लिए 60,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की 
है। प्रत्येक समिति को उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग के लिए 
तकनीकी साहित्य भी उपलब्ध करवाया गया है। अंगीकार किए जाने के 


बाद से इन समितियों के कुल बिक्री कारोबार में भारी वृद्धि हुई है। उर्वरकों 
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का व्यापार करने के साथ-साथ इन समितियों ने बीजों, कीटनाशकों, कृषि 
औजारों और अन्य कृषि आदानों तथा बैकिंग के क्षेत्र में भी अपना 
कार्य-व्यापार बढ़ाया है। 

कार्यक्रम क आरम्भ होने के बाद से समिति देशभर में 78 
भंडारण-सह-सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना कर चुकी है और 6 से अधि 
क ऐसे केन्द्र पूरा होने के विभिन्‍न चरणों में है। इन भंडारण-सह-सामुदायिक 
केन्द्रों का इस्तेमाल उर्वरकों और कृषि आदानों का भंडारण करने के 
साथ-साथ कृषि विस्तार गतिविधियों के आयोजन और सम्बद्ध क्षोत्रों में 
ग्रामीणों के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा 


रहा है। 


इफको फ्रेन्चाइजी 

सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के 
उद्देश्य से इफको कुछ अंगीकृत समितियों का “इफको फ्रेन्चाइजी” के रूप 
में विकास कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत इन समितिर्यों को रेक 
हैंडलिंग, परिवहन तथा इफको उर्वरकों के भंडारण का कार्य सौंपने के 
साथ-साथ शैक्षणिक और संवर्द्धधात्मक गतिविधियां चलान के लिए भी 
उनका मार्गदर्थन किया जाएगा। अब तक 257 सहकारी समितियों ने 
भण्डारण का काम आरंभ कर दिया है और 356 समितियों ने भण्डारगृहों 
से अपने गोदामों तक उर्वरकों के परिवहन का काम आरंभ कर दिया है। 
तथापि, उर्वरकों की रेक हैंडलिंग और परिवहन का काम अभी तक केवल 
65 समितियों द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि इस कार्य में काफी धन 
और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। 
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इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोआपरेटिव 
(आइडइ एफ एफ डी सी) 

इफको ने इंडियन फार्म फॉारेस्ट्री डेवलपर्मेट कोआपरेटिव (आई 
एफ एफ डी सी) नाम क एक अलग बहुराज्य सहकारी समिति का प्रवर्तन 
किया है। इफको और इंडिया-कनाडा-एनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई सी 
ई एफ) के बीच किये गये अंशदान संबंधी करार के अन्तर्गत आइ एस एफ 
डी सी अप्रैल, 995 से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में 
वन लगाने की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। 

आलोच्य वर्ष के दौरान 3 नई प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी 
समितियां (पी एफ एफ सी एस) का पंजीकरण करवाया गया है और परती 
भूमि में 3.7 लाख पौधे लगाए गए। अब तक कुल 444 पी एफ एफ 
सी एस का गठन किया जा चुका है जिनकी सदस्य संख्या 2753 हें, 
जिनमें से 37 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। आई एफ एफ डी सी परियोजना 
शुरू होने से लेकर अब तक कुल 20,379 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाने 
का काम पूरा किया जा चुका है जबकि लक्ष्य 20,000 हैक्टेयर का था। 

आई सी ई एफ के सहयोग में कार्य करते हुए आई एफ एफ 
डी सी परियोजना ने 34। मार्च, 2000 को 5 वर्ष की अपनी सामान्य 
अवधि पूरी कर ली है। आई एफ एफ डी सी परियोजना द्वाया किये गए 
उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए, आई सी ई एफ ने अब आई एफ एफ डी 
सी परियोजना की अवधि दो वर्ष के लिए अर्थात्‌ मार्च, 2002 तक बढ़ा 
दी है। परियोजना की बढ़ाई गई अवधि के दौरान के तहत मौजूदा पी एफ 
एफ सी एस की वित्तीय और संगठनात्मक क्षमताओं को मजबूत किया 
जाएगा, मौजूदा पेड़-पौधों की देखभाल की जाएगी, माइक्रो-इंटरप्राइजेज 
को बढ़ावा दिया जाएगा और सैल्फ-हैल्प ग्रुपों के जरिए आय अर्जित करने 
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की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा । सभी स्तरों पर निर्णय लेने की 
प्रक्रिया में महिला सदस्यों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 

आई सी ई एफ ने अब आई एफ एफ डी सी को कुल 
परियोजना लागत में से 2 करोड़ रूपये की राशि प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी 
सहकारी समितियों (पी एफ एफ सी एस) को मजबूत बनाने हेतु एक 
रिवाल्विंग फण्ड के रूप में दी है। अब आई एफ एफ डी सी की गतिविधि. 
यां उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव व लखनऊ जिलें में भी चलाई जाएगी। यह भी 
प्रस्ताव है कि वर्ष 200-02 के दौरान 5 नई प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी 
सहकारी समितियां (पी एफ एफ सी एस) गठित की जाएं जिनके तहत 
000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। 

मई, 999 के दौरान आई एफ एफ डी सी और अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास विभाग (डी एफ आई डी) के बीच एक नई परियोजना के लिए 
करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके तहत वेस्टर्न इंडिया रेनफैड फारमिंग 
प्रोजेक्ट (डब्ल्यू आई आर एफ पी) नामक नई परियोजना शुरू की गई है 
जिस पर अनुमानतः 50 करोड़ रूपये की लागत आएगी। करार की शर्तों 
के अनुसार यह परियोजना 7 वर्षों में पूरी की जाएगी। इस परियेजना के 
अंतर्गत राजस्थान के बारानी इलार्कों में ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर 
को ऊंचा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना अपने 2 वर्ष 
सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी है। इस समय, यह परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले 
के प्रतापगढ़ ब्लाक के 25 गांवों में चलाई जा रही है। परियोजना के तहत 
कृषि प्रणालियां विकसित करने, मृदा व जल संरक्षण और स्थानीय स्तर पर 
ग्राम संस्थाओं के गठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना म६ 


य प्रदेश के रतलाम जिले में भी चलाई जाएगी। 
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किसान सेवा केन्द्र 

लगभग 36,000 सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों की 
बिक्री करने के अलावा, समिति देशभर में ॥3 राज्यों और एक केन्द्र 
शासित प्रदेश में खोले गये 65 इफको किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम 
से किसानों को उर्वरक और अन्य कृषि आदान उपलब्ध करवाती है। 
उर्वरकों की बिक्री के अलावा, ये केन्द्र किसानों को एक ही स्थान पर उत्तम 
किस्म के बीज, कृषि रसायन, औजार और आधुनिक कृषि तकनालॉजी भी 
उपलब्ध करवाते हैं। ये किसान सेवा केन्द्र आसपास के गांवों में विस्तार 
गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में तथा इफको के कार्यकलापों के 
लिए विज्ञापन और प्रचार केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। 

वर्ष 2000-0व के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम 
से किसानों को 7.45 लाख ठन उर्वरकों की बिक्री की गई। इसके अलावा, 
आलोच्य वर्ष के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों ने 3.44 करोड़ मूल्य के 
बीजों, कृषि रसायनों, जैव उर्वरकों और नमक की भी बिक्री की। वर्ष 
2000-0व के दौरान इन किसान सेवा केन्द्रों ने ।24.06 करोड़ रूपये 
का कुल बिक्री कारोबार किया जबकि वर्ष 999-2000 के 423.86 


करोड़ रूपये का कुल बिक्री कारोबार किया गया था। 


ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

इफको की ग्रामीण और कृषि विकास गतिविधियों का मुख्य 
लक्ष्य एन : पी ५ के की खपत अनुपात में आये असंतुलन को ठीक करना 
है ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, फसल उत्पादकता बढ़ सके और 
सतत्‌ कृषि को बढ़ावा मिल सके। स्थानीय भूमि की आवश्यकताओं को 
पूरा करने और जल संरक्षण, बागवानी, एकीकृत पौधे पोषक तत्वों की 
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आपूर्ति आदि पर भी विशेष बल दिया जा रहा हैं ताकि किसान अपने 
संसाधनों का इपष्टत्म उपयोग कर सकें। प्रयास किये जा रहे है कि 
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पैकेज विकसित किया जाए जो उल्हें 


नई जानकारियां उपलब्ध करा सके। 


ग्राम अंगीकरण 

इफको ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेषकर कृषि 
विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में 
समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम चलाया हुआ 
है। इफको के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वारा एक गांव को अंगीकृत किया 
जाता है और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी वहां के किसानों तक 
पहुंचाई जाती है तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों और उर्वरकों के 
उपयोग के माध्यम से कृषि पैदावार बढ़ाने संबंधी जानकारी प्रदान की 
जाती है। इसके अलावा, इन अंगीकृत गांवों में स्वास्थ्य की देखभाल, पीने 
के पानी की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य की जांच संबंधी सेवाएं, ऊर्जा 
संरक्षण और रा के वैकल्पिक सखोतों के उपयोग के संगंध में भी 
जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान ग्राम अंगीकरण 
कार्यक्रम के अंतर्गत अंगीकृत गांवों की संख्या 458 रही। वर्ष 975-7 6 
से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 3000 से अधिक 


गांव इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। 


कृषि, उर्वरक तकनालॉजी और सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में इफको चेयर्स 
इफको ने देश भर में कृषि अनुसंधान और सहकारी शिक्षा को 
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बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थाओं में 
इफको चेयर्स की स्थापना की हुई है। इस समय ऐसी १5 चेयर्स कार्यरत 
है जिनमें से 43 चेयर्स कृषि विश्वविद्यालयों में शस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान 
और कृषि विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत है। एक चेयर वैकुंठ मेहता नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट, पुणे में सहकारिता प्रबंध पर और 
एक चेयर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कॉलेज आफ इंजीनियरिंग 
में उर्वरक तकनालॉजी पर है। जून, 999 में वाराणसी में आयोजित 
40वीं इफको प्रोफेसर कान्‍न्फ्रेंस की कार्यवाही को प्रकाशित करके सभी 
संबंधित व्यक्तियों में वितरित किया गया। क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए तैयार 
की गई कार्य योजना को विभिन्‍न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 
कार्यान्वित किया गया। इन अध्ययनों के परिणाम पर अगले प्रोफेसर 


सम्मेलन में विचार किया जाएगा। 


उर्वरकों के संतुलित उपयोग और किसानों के लाभ के लिए कार्यक्रम 

डइफको ने अपने विविध क्षेत्रीय कार्यक्रमों यथा किसान सभाओं, 
क्षेत्र दिवर्सों, फसल सेमिनारों बिक्री केन्द्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, 
कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शनियों और मृदा-परीक्षण कार्यक्रमों आदि के 
माध्यम से किसानों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के महत्ता के प्रचार पर 


अपने विशेष प्रयास जारी रखे। 


सहकारी ग्रामीण विकास न्यास (कोरडेट) 
इफको द्वाय प्रवर्तित सहकारी ग्रामीण विकास न्यास (कोरडेट) 
किसानों को कृषि उपज, बागवानी, डेयरी, कुकक्‍्कुट-पालन, मछली-पालन 


आदि क्षेत्रों में व्यावढारिक प्रशिक्षण प्रदान करके व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान 
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कर रहा है। इस न्यास के दो केन्द्र हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश में फूलपुर 
में और गुजरात में कलोल में हैं। वर्ष 2000-0। के दौरान ॥48 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 5635 किसानों और कृषक 
महिलाओं को फसल उत्पादन, ऊराा संरक्षण, खेत प्रबंध, डेयरी प्रबंध, 
बारानी खेती, मत्स्य-पालन प्रबंध, खेती-बाड़ी, फल व सब्जियों को 
सुरक्षित रखने और उन्हें डिब्बा बंद करने, खेत में खाद तैयार करने/जेव 
उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। 

कोरडेट द्वारा फूलपचुर और कलोल स्थित दोनों मृदा परीक्षण 
प्रयोगशालाओं से किसानों को मिट्टी के नमूनों की जांच की सुविधा प्रदान 
की जाती है। वर्ष 2000-07 के दौरान 52,892 मिट्टीके नमूर्नों और 
246. पानी के नमूनों की जांच की गई। कलोल में विभिन्‍न अवधियों के 
लिए 53 प्रतिशत कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें गुजरात राज्य के 
2300 किसानों (कृषक महिलाओ सहित) ने भाग लिया। इसी प्रकार वर्ष 
2000-0। के दौरान कोरडेट फूलपुर में भी 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किये गये जिनमें 3335 किसानों (कृषक महिलाओं सहित) ने 
भाग लिया | 

कोरडेट, फूलपुर के जैव उर्वरक संयंत्र ने वर्ष 2000-07 के 
दौरान 402.6 टन जैव-उर्वरकों का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन किया 
जबकि संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 75 टन की है। इस प्रकार 
संयंत्र ने अपनी संस्थापित क्षमता का 437 प्रतिशत उपयोग किया। इस 
संयंत्र ने विभिन्‍न प्रकार के जैव-उर्वरकों यथा ऐजोटोबैक्टर, ऐजोस्प्रिलम, पी 
एस बी और राइजोबियम इत्यादि का उत्पादन किया। आलोच्य वर्ष के 
दौरान समिति ने 93.3 टन जेव-उर्वरकों की बिक्री की। 

कोरडेट, नैल्लूर ने भी आान्ध्र प्रदेश में नैल्‍लूर परियोजना स्थल 
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पर 54 हैक्टेयर भूमि पर ऐसी गतिविधियाँ चलाई। 


विशेष परियोजनाएं 

इफको ने आलोच्य वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास गतिविधियों के 
हिस्से के रूप में कृषि विकास संबंधी कुछ विशेष परियोजनाएं भी आरम्भ 
की है। ये परियोजनाएं विशेष प्रकार की कृषि जलवायु से संबंधित 
परिस्थितियों मे तकनालॉजी के हस्तान्तरण से संबंधित थीं। वर्ष के दौरान 
ऐसी 6 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में चलायी गई। 
इनके अतिरिक्त, भ्रुवनेश्वर (उड़ीसा), भोपाल (मध्य प्रदेश) और मेरठ (उत्तर 
प्रदेश) में भी एफ ए ओ - आई सी ए आर - इफको - आई पी एन 
एस परियोजना चलाई गई। परियोजना का अनुसंधान कार्य आई सी ए 
आर द्वारा “कोर गांव” में किया जाता है जबकि इफको को “कोर” तथा 
“सैटेलाइट” गांवों में विस्तार गतिविधियों का ही दायित्व सौंपा गया है। इस 
परियोजना के परिणामों की समीक्षा आई सी ए आर और इफको अधि 
कारियों की प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कोर कमेटी द्वारा फरवरी, 2007 में 
की गई। 


इफको से बाहर निवेश 
कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिठेड (कुभको) 

3] मार्च, 200। तक इफको ने कुृभको की शेयरपूंजी में 97 
करोड़ रूपये का निवेश किया हुआ कहै जो इसी तारीख को कृभको की 
488.4 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी का 20 प्रतिशत है। कुृभको के 
हजीरा स्थित संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान क्षमता का 44 2.3 प्रतिशत 


उपयोग करते हुए 6.3॥। लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। इस निवेश 
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पर वर्ष 2000-0व7 के दौरान कुभको से वर्ष 999-2000 के लिए 


.64 करोड़ रूपये का लाभांश प्राप्त हुआ। 


गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जी एफ सी एल) 

समिति ने गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैेमिकल्स लिमिटेड (जी 
एफ सी एल) में 7.79 करोड़ रूपये का निवेश किया हुआ है जो जी एफ 
सी एल की प्रदत्त पूंजी के 24.9 प्रतित के बराबर है। इस कम्पनी ने वर्ष 
2000-0 के दौरान क्षमता का 40 प्रतिशत उपयोग करके 6.67 
लाख टन डी ए पी का उत्पादन किया। वर्ष 2000-0व7 के दौरान इस 
निवेश पर वर्ष 4999-2000 के लिए 79.70 लाख रूपये का लाभांश 


प्राप्त हुआ। 


इंडियन पोटठाश लिमिटेड (आई पी एल) 

इफको ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई पी एल) की इक्वचिटी में 
3.24 करोड़ रूपये (0.56 करोड़ रूपये के बोनस शेयरों सहित) का निवेश 
किया हुया है जो आई पी एल की 9.53 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी के 
34 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष 2000-0व के दौरान आई पी एल ने 
इफको को 2.4 लाख टन एम ओ पी की आपू4र्ति की। वर्ष 2000-07 
के दौरान इस निवेश पर वर्ष 999-2000 के लिए 32.40 लाख रूपये 


का लाभांश प्राप्त हुआ। 


महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड 
समिति ने महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में 70.0। लाख 
रूपये का निवेश किया हुआ है। 
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इंडियन टूरिज्म कोआपरेटिव लिमिटेड (कोआपदटूर) तथा नेशलन 

फिल्म्स एंड फाइन आरट्स कोआपरेटिव लिमिटेड (नफ्फाक) 
समिति ने इंडियन टूरिज्म कोआपरेटिव लिमिटेड (कोआपटूर) तथा 

नेशनल फिल्म्स एंड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव लिमिटेड (नफ्फाक) में 


एक-एक लाख रूपये का निवेश किया हुआ है। 


नेशलन कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (एन सी बी आई) 

समिति ने नेशनल कोआपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (एन सी बी 
आई) में 5.00 लाख रूपये का निवेश किया हुआ है। वर्ष 2000-0 
के दौरान इस निवेश पर वर्ष 999-2000 के लिए 0.45 लाख रूपये 


का लाभांश प्राप्त हुआ। 


गुजरात स्टेट कोआपरेटिव बैंक (जी एस सी बी) 

समिति ने गुजरात स्टेट कोआपरेटिव बैंक (जी एस सी बी) मं 
5,000/- रूपये (एक शेयर के बराबर) की राशि का निवेश किया हुआ 
है और जी एस सी बी से वर्ष 999-2000 के लिए 750/- रूपये का 


लाभांश प्राप्त हुआ। 


इंडस्ट्रीज किमिक्स डू सिनेगल (आई सी एस) 

भारत सरकार, इफको और स्पिक के एक भारतीय कनन्‍्सोर्टियम 
ने मार्च, 980 में इंडस्ट्रीज किमिक्स डू सिनेगल (आई सी एस) के साथ 
सिनेगल में एक संयंत्र स्थापित करके फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के 
लिए एक दीर्घावधिक करार किया था। आई सी एस सिनेगल ने दराऊ में 


एक संयंत्र स्थापित किया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.व3 लाख 
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टन 7,0,है। इफको ने इसकी इक्विटी में 7.80 करोड़ रूपये का अंश दान 
किया हुआ है जो आई सी एस की प्रदत्त पूंजी के 4.73 प्रतिशत के बराबर 
है। आई सी एस ने फरवरी, 984 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ 
किया और तभी से यह कांडला इकाई को फास्फोरिक एसिड की निरन्तर 
आपूर्ति कर रहा है तथा समिति की फास्फोरिक एसिड की आवश्यकताओं 
को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पूरा कर रहा है। 

वर्ष 2000-07 के दौरान आई सी एस ने कांडला इकाई को 
।.97 लाख टन 7,0, की आपूर्ति की। आई सी एस अपनी दराऊ स्थित 
मौजूदा फास्फोरिक एसिड संयंत्र की क्षमता को 3.30 लाख टन अतिरिक्‍त 
उत्पादन करके दुगुना कर रहा है। इस विस्तार परियोजना के अंतर्गत आइ्ड 
सी एस सम्बद्ध सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र और ऑफसाइट सुविधाओं के 
साथ-साथ रॉक फास्फेट की खार्नों का विस्तार कर रहा है जिस पर 250 
मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निवेश होगा। इफको ने आई सी एस 
विस्तार परियोजना की इक्विटी के रूप में जनवरी, 999 में 84.94 
करोड़ रूपये (20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अतिरिक्त निवेश किया है। 
इसके परिणामस्वरूप, आई सी एस की कुल प्रदत्त पूंजी में इफको का 
डिससा बढ़कर 92.74 करोड़ रूपये डो गया है (जिसमें आई सी एस द्वारा 
जारी बोनस शेयर्स शामिल है)। इस प्रकार आई सी एस की इक्विटी में 
इफको का हिस्सा 44.,32 प्रतिशत हो गया। 

इस विस्तार परियोजना की जीरो डेट 30 सितम्बर, 7998 थी 
और परियोजना कार्य मार्च, 2004॥ तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 
था। आई सी एस द्वारा दी गई प्रणति रिपोर्ट के आधार पर अब यह 
परियोजना अगस्त, 200 तक चालू हो जाएगी। इफको ने आई सी एस 
विस्तार परियोजना द्वारा उत्पादित फास्फोरिक एसिड की पूरी मात्रा खरीदने 
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की प्रतिबद्धता की हुई है। चूंकि इफकों को फॉस्फोरिक ऐसिड की इस 
खरीद पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर विशेष रियायत भी मिलेगी इसलिए प्रतिस्प८ 
एत्मिक मूल्यों पर इस खरीद से समिति की समग्र लाभदेयता में वृद्धि 
होगी । 


मिशन-2 005 - कारपोरेट प्लानिंग 

“विजन-2000? में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद 
समिति ने आगे विस्तार और विकास के लिए “मिशन-2005”"” नामक 
एक और पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू कर दिया कहै। “मिशन-200 5” 
के अन्तर्गत फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल यथा 
फास्फोरिक एसिड और पोटाश को दीघविधिक क्रय-संविदाओं के आधार पर 
अथवा भारत से बाहर संयुक्त उद्यमों में शामिल होकर किफायती मूल्य पर 
प्राप्त करने के लिए कार्य करना शामिल है। इसके साथ-साथ आपकी 
समिति ने उर्वरकों के अलावा नए क्षेत्रों जैसे बीमा और डिसीजन-सपोर्ट 
सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिसमें सहकारी तंत्र और सहकारी 
इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, में भी प्रवेश 
किया है। 


विदेशों में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजनाएं 


भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में 
कमी और यूरिया, फास्फेटिक उर्वरकों और अन्य मध्यवर्ती उत्पादों की 
बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए समिति उन देशों में संयुकक्‍त उद्यम 
परियोजनाओं में भागीदारी की संभावनाओं का पता लगा रही है जहां ऐसा 


कच्चा माल और अन्य आदान प्रचुर मात्रा में तथा किफायती दरों में 
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उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में समिति निम्नलिखित संयुक्‍त उद्यर्मों में भागीदारी 
की संभावनाओं का पता लगा रही है। इन उद्यर्मो के बारे में विभिन्‍न स्तरों 


पर चर्चा चल रही है अथवा कार्यान्वयन हो रहा है। 


ओमान में नाइट्रोजीनस उर्वरक परियोजना 

भारत सरकार ने ओमान में स्थापित की जाने वाली इस संयुक्‍त 
उद्यम नाइट्रोजीनस उर्वरक परियोजना की पुर्नसंरचना का अनुमोदन कर 
दिया है। पुर्नसंरचित योजना के अनुसार इफको और कृभको भारतीय 
प्रायोजक होंगे जबकि ओमान ऑयल कंपनी (ओ ओ सी) विदेशी प्रायोजक 
होंगी। तदनुसार, इफको ने संयुक्‍त उद्यमी कंपनी अर्थात्‌ ओमान इंडिया 
फर्टिलाइजर कंपनी में भागीदारी की है और 20 अक्टूबर, 2000 को 
कुृभकों और ओमान ऑयल कंपनी के साथ एक नये संशोधित संयुक्‍त 
उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये हैं। 

इस परियोजना की लागत कुल 969 मिलियन अमेरिकी डॉलर 
होगी और इसका ऋण/इक्विठी अनुपात 2:॥ होगा । परियोजना की इक्चिटी 
में ओ ओ सी का अंशदान 50 प्रतिशत होगा और इफको और कृभको 
प्रत्येक 25-25 प्रतिशत आंश्दान करेंगी। परियोजना की इक्विटी में इफको 
का शेयर 80 मिलियन डॉलर डोगा। इफको ने पहले ही आर सी एफ से 
ओमिफ्को की इक्विटी में 7.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर सममूल्य 
पर खरीद लिये हैं और इस प्रकार ओमिफ्को की इक्विटी में इफको का 
अंशदान 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अन्य प्रायोजकों 
कृभकों और ओ ओ सी ने भी क्रमशः 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 
5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान कर दिया है। 


ओमिपफ्को द्वाय प्रतिवर्ष उत्पादित कुल 76.52 लाख टन यूरिया 
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और 2.5 लाख टन बेशी अमोनिया में से भारत सरकार ने संयंत्र के चालू 
होने से 45 वर्ष तक शत-प्रतिशत यूरिया खरीदने की प्रतिबद्धता की है। 
इफको अपनी कांडला इकाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
00 डॉलर प्रति टन के एफ ओ बी मूल्य पर ॥0 वर्ष तक बेशी 
अमोनिया की खरीद करेगी। 

व्यवस्थापक बैंकों ने परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था का 
प्रबंध कर लिया है। परियोजना की जीरो डेट वर्ष 200व के अंत में अथवा 
2002 के आरंभ में कोई तिथि होगी। 


ट्यूनिशिया में फास्फोरिक एसिड संयंत्र 

इफको और गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जी 
एफ सी एल) ने ट्यूनिशिया की कंपनियों, ग्रुप किमिक ट्यूनिशिया (जी सी 
टी) और कंपनी डी फॉस्फेट डी गाफ्सा (सी पी जी) के साथ भारतीय 
भागीदारों के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये डे जिसके 
तहत सखीरा, ट्यूनोशिया में एक संयुक्‍त उद्यम फास्फोरिक एसिड संयंत्र 
स्थापित किया जाएगा। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस परियोजना की 
पूंजी लागत लगभग 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और यह संयंत्र 
प्रतिवर्ष 5.4. लाख टन फास्फोरिक एसिड का उत्पादन कर सकेगा। 
परियोजना के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ऋण/इक्वचिटी 
अनुपात 7:3 डोगा। इक्विटी में भारतीय भागीदार (इफको तथा जी एफ सी 
एल) प्रत्येक 5 मिलियन अमेरिकी डालर का निवेश करेंगे और शेष इक्विटी 
की व्यवस्था जी सी टी और सी पी जी द्वारा की जाएगी। इफको इस 
परियोजना में अपने आनन्‍न्तरिक संसाधनों से निवेश करेगी। परियोजना अभी 


आयोजना के पूर्व-व्यवहार्यता विश्लेषण स्तर पर है। 
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अर्जेन्टीना में पोटाश खनन परियोजना 

चूंकि देश में वाणिज्यिक दृष्टि से खनन योग्य पोठाश के भंडार 
नहीं है इसलिए इफको और इंडियन पोटठाश लिमिटेड (आई पी एल) ने 
अर्जेन्टीना के पोठाशियो रियो कोलोराडो एस ए (पी आर सी) के साथ 
अर्जेन्टीना में एक पोटठाश खनन परियोजना स्थापित करने की संभावना का 
पता लगाने का कार्य शुरू किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 
30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजना लागत भागीदारों द्वारा 
इक्विटी अंशदान और बैंकों से ऋण लेकर पूरी की जाएगी। परियोजना 
आयोजना के पूर्व-व्यवहार्यता विश्लेषण स्तर पर है। 


इण्डो-ईरान क्वैशम उर्वरक परियोजना 

पूर्व परियोजना प्रस्तावों के अनुसार इफको और कृभको द्वारा 
क्वैशम द्वीप, ईरान में क्वैशम फ्री एरिया अथॉरिटी के सहयोग से एक 
अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा 
रहा था। देश में यूरिया उत्पादन की पर्याप्त क्षमताएं स्थापित हो जाने और 
इण्डो-ओमान . परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ डो जाने के कारण 
अगले कुछ वर्षो के लिए नयी यूरिया उत्पादन क्षमताओं की आवश्यकता 
कम हो गई है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया के मूल्यों 
में हुई भारी वृद्धि के कारण देश में डी ए पी का निर्माण करने वाले 
विनिर्माताओं द्वारा बड़ी मात्रा में अमोनिया का आयात किये जाने से ही 
आयात बिल में भी भारी वृद्धि हुई। इन सब तर्थ्यों को ध्यान में रखते 
हुए इफको ने ईरान में यूरिया संयंत्र स्थपित करने के प्रस्ताव को बन्द 
करके इसके स्थान पर अमोनिया संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। 
इफको ने कुछ स्वदेशी उर्वरक निर्माताओं से भी इस परियोजना में इक्विटी 


भागीदार बनने का प्रस्ताव किया है। 
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परियोजना का ऋण/ईक्विटी अनुपात .5 ५: ॥ होने की संभावना 
है। प्रस्तावित अमोनिया परियोजना की लागत लगभग 280 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर डोगी। भारतीय भागीदारों द्वारा इक्विटी में 60 प्रतिशत 
अंशदान किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अंशदान क्यू एफ ए ए द्वारा 


किया जाएगा। 


नेल्लूर में नई उर्वरक परियोजना 


भारत सरकार की आर्थिक मामलों विषयक मंत्रिमंडलीय समिति 
(सी सी ई ए) ने इफको को आंध्र प्रदेश के नैल्लूर जिले में 760 करोड़ 
रूपये की अनुमानित लागत से एक नाईट्रोजीनस उर्वरक संयंत्र लगाने की 
सिद्धांत रूप में इस शर्त पर अनुमति प्रदान की थी कि सार्वजनिक निवेश 
बोर्ड (पी आई 'बी) इसके निवेश प्रस्ताव का मूल्यांकन कर ले। संयंत्र की 
वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.68 लाख टन यूरिया उत्पादन की होगी तथा 
इसमें फीड स्टॉक के रूप में नेफ्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इस 
प्रयोजन से समिति द्वारा पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 
अन्य परियोजना-पूर्व गतिविधियां जैसे परियोजना स्थल पर जल-आपूपर्ति, 
पॉवर संयंत्र का निर्माण, रेलवे साइडिंग और स्टोरेज आदि संबंधी कार्य 
आरंभ किए जा चुके हैं। इसी बीच, भारत सरकार ने फरवरी, 2000 से 
देश में नाइट्रोजीनस उर्वरकों की कोई और इकाई स्थापित करने पर 
प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, नैल्लूर परियेजना भारत सरकार द्वारा की 
गई घोषणा के दायरे से बाहर है फिर भी, इस परियोजना के बारे में भारत 
सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। 

तथापि, समिति, भारत सरकार द्वारा दीर्धावधिक उर्वरक मूल्य 
निर्धारण नीति घोषणा के आधार पर इस परियोजना के संबंध में अपना 
अंतिम निर्णय लेगी। 
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भारत में सहकारी विपणन की प्रणति एवं वर्तमान स्थिति 


(00927255$ भा6 श३8था ऐ0ञ॥00 ए (0-०7927ए6 १४१८।॥ा४ ॥ 09) 


कृषि और उद्योग की उन्‍नति का कृषि उत्पादों के विपणन से 
गहरा सम्बन्ध है। यदि कृषक अपनी उपज को उचित लाभ के साथ बेच 
सकता है तो निश्चित ही उसे फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन मिलता है। 
दुभग्य से हमारे देश में, कृषि उपज की बिक्री की दशा अत्यन्त शोचनीय 
है जिससे कृषक को अपार क्षति उठानी पड़ रही है। भारतीय कृषि तो यहाँ 
की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या के जीविकोपार्जन का एक साधन है। 
भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चला पा रहे हढैं। उनके 
पास उदर पूर्ति का अन्य कोई साधन न होने के कारण कृषि को डी 
अपनाना मजबूरी है। कृषक की एक आँख हल पर तो दूसरी बाजार पर 
लगी होती है। वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रायः 
चिन्तित रहता है। वह अपनी उपभोग की वस्तुएँ महँगी खरीदता है और 
अपनी उपज सस्ती दर पर विक्रय करता है। यदि किसान को अपनी उपज 
का उचित मूल्य प्राप्त हो जाय तो वक्त अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित 
छोगा। लेकिन भारत में कृषि-विपणन की दशा बहुत शोचनीय है। अधिकतर 
कृषि उपज व्यक्तिगत व्यापारियों के माध्यम से बेची जाती है जो कृषक की 
कमजोरी का पूरा-पूरा लाभ उठाकर उसका पूरी तरह शोषण करते हैं। ये 
मध्यस्थ किसानों की उपज कम से कम मूल्य पर खरीदकर उपभोक्ताओं 
को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त कृषक-वर्ग इतना बिखरा हुआ है कि वह संगठित डोकर 
व्यापारी-वर्ग का सामना करने में असमर्थ रहा है। साथ ही सदियों तक 


किसान महाजनों के चंगुल में फैंसा रहा है और ऋण-ग्रस्त होने के कारण 
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वे अपनी उपज अपने ऋणदाता महाजनों को ही बेचते रहे हैं। यहाँ तक 
की मूलधन तथा ब्याज का भ्रुगतान करने के लिए वे फसल के कटते ही 
उसे बेचने को बाध्य हो जाते। यही कारण है कि उल्लें अपनी उपज का उचित 
मूल्य प्राप्त नहीं होता। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
कहा है कि, “यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में जिनकी संख्या 
सापेक्षिक रूप से कम ही है, विपणन स्तर में सुधार हुआ है तथापि उनमें 
कई दोष अब भी विद्यमान हैं। मण्डियों में उपज की हमें नाप-तौल में 
गड़बडियाँ, कृषि उपज के मूल्य में से आर्थिक एवं दान कार्यो के लिए 
कटीतियाँ (जिनका कि कृषक के लिए कोई उपयोग नहीं होता), थोक 
विक्रेताओं के द्वारा अधिक मात्रा में नमूना लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच 
गठबन्धन होना आदि अनेक बुराईयाँ देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त 
कभी-कभी व्यापारी गाँवों में जाकर कृषकों की खड़ी फसल अथवा तैयार 
फसल को बहुत सस्ते दार्मों पर क्रय कर लेता है।” 

अपने देश में छोटे एवं मध्यम किसानों को कृषि-विपणन से 
महसूस छोने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किया 
गया कि सहकारिता डी एक मात्र साधन है जो इससे छुटकारा दिला सकती 
है। कृषि वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था क्रमबद्ध, वैज्ञानिक तथा सुसंगठित 
होनी चाहिए। इसके लिए सहकारी विपणन पद्धति ही उपयुक्‍त है। किसानों 
द्वाय स्वयं अपनी उपज की बिक्री-व्यवस्था संचालित किये जाने पर उनको 
मध्यस्थों से मुक्ति मिल सकेगी तथा वे संगठित होकर उनका सामना कर 
सकेंगे। सहकारिता के आधार पर सम्पूर्ण विपणन व्यवस्था संगठित करने 
पर ही कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव हो सकता है। सहकारी 
विपणन समितियों के निर्माण से विक्रेता वर्ग की सौदा करने की शक्ति में 
वृद्धि छो जाती है और कृषक को मण्डियों में प्रचलित बहुत सी अनुचित 
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बुराईयों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अधिक माज्रा में संसाध- 
रनों के छोने से गोदाम, परिवहन आदि सुविधाओं की उपलब्धता एवं 
विपणन प्राप्त करना आसान हो जाता है। 

के.आर. कुलकर्णी के अनुसार, “उत्पादों का सहकारी संगठन 
उत्पादन के छोटे आकार से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
स्वयं सहायता का एक प्रयास है।? इसका संगठन सुदृढ़ व्यापारिक 
सिद्धान्तों के अनुसार व्यापार का संचालन करने के लिए किया जाता है। 
स्वतंत्र रूप से और एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बेचने के स्‍थान पर, 
सहकारी कम्पनियों द्वारा किसान अपनी विक्रय-शक्ति को संगठित करते हैं, 
अपनी सौदागिरी की शक्ति में सुधार करते हैं तथा अपने साधनों को 
इकट्ठा करते हैं। कृषि शाही आयोग के अनुसार, “सहकारी विपणन 
समितियाँ कृषक की उपज पैदा करने एवं तैयार करने के सम्बन में शिक्षा 
देती हैं, बाजार के लिए उपज की पर्याप्त मात्रा एकत्र करती हैं जिससे कि 
वस्तुओं का कुशल श्रेणीकरण सम्भव हो सके। इस प्रकार वे किसानों को 
निर्यात बाजार के सम्पर्क में लाती हैं।” 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि हम विश्लेषण करें तो 
पाते हैं कि सहकारी विपणन में कई महत्वपूर्ण लक्षण पाये जाते हैं, जैसे 
:- सहकारी विपणन सामूहिक लाभ के लिए एक स्वैच्छिक संगठन है, 
इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाना है, संचालन लोकतांत्रिक 
आधार पर होना है। यह सहकारिता के सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन करती 
है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषिजन्य पदार्थों की विपणन व्यवस्था करना है। 
यह उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के मध्य एक कड़ी का काम करती है और 
यह व्यक्तिवाद की परम्पराओं एवं मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। 


विदेशों में, विशेषकर डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमरीका, नार्वे, 
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आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में सहकारी बिक्री संस्थाओं ने 
बिक्री सम्बन्धी समस्त कार्यो को सम्पन्न करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त 
की है। उनकी सफलता के आधार पर ही भारत में भी सहकारी विपणन 
समितियों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 
भारतीय किसान एवं विपणन की समस्‍यायें (?7099शा३ ० ातांध्ा ग्विवा- 
€ा$ भात 'शि्वाप्रथााए) 

भारत की वर्तमान कृषि-विपणन व्यवस्था में अनेक दोष हैं। इन 
दोषों की ओर संकेत करते हुए “शाही कृषि आयोग? (रि्रशबव (०ग्राग्रांडइडं0ा 
0० 4९70९प्रॉप्ा९2) ने कहा था कि ये दोष चोरी से कम नहीं हैं (॥007077 ]055 
पक्ष [70)। उस समय से अब तक इन दोषों को दूर करने के लिए कई 
आवश्यक कदम उठाये गये हैं। जैसे बाजारों का वैधानिक नियमन 
(520०9 62प970॥ 0 ॥क्ष/(४5५), जिनके फलस्वरूप कुछ दिशाओं में इन 
दोषों में कमी आयी है। परन्तु अब भी बहुत से दोष किसी न किसी रूप 
में विद्यमान हैं। मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहारों के कारण सम्पूर्ण विपणन 
व्यवस्था दूषित हो गयी है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समिति (# पातवात 7 2९0 $प्र१९१ ९ण्रां।९९) की रिपोर्ट के अनुसार, 
यद्यपि अधिकांश नियमित बाजारों में, जिनकी संख्या सापेक्षिक रूप में 
थोड़ी ही हैं वितरण स्तर में सुधार हुआ है। तथापि उनमें कई दोष अब 
भी विद्यमान हैं। मण्डियों में आज भी हमें नाप-तौल में गड़बड़ियाँ, कृषि 
उपज के मूल्य में से धार्मिक एवं दान के कार्यो के लिए कटीतियाँ, जिनका 
कि कृषक के लिए कोई उपयोग नहीं होता। थोक विक्रेताओं द्वार अधिक 
मात्रा में नमूना लेना, दलाल व क्रेताओं के बीच गठबन्धन होना आदि 
अनेक ब्ुराईयाँ देखनें को मिलती हैं। 

कृषि विपणन की वर्तमान प्रणाली में व्यापक बुराईयों की ओर 
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सहकारी विपणन व्यवस्था की जाँच करने के लिए गठित दाँतवाला समिति 
(2क्राप्र३३ (एणरा।66 ० ००-फथथाए8 ५४) ने भी अपनी रिपोर्ट में 
संकेत किया है। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विपणन व्यवस्था 
में आज भी निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :- 
() विपणि व्यर्यों की विविधता (५पएाए्जातलाए एण ४४८० (ध्ा265) 
(2) व्यापारिक छूट (806 ()॥09प7ाा) 
(3) मिलावट की अधिकता तथा श्रेणीयन का अभाव (20पए्रॉशिय्वांणा ॥0 
[30९९ 0 एा90!॥९) 
(4) दोष पूर्ण बिक्री का तरीका (०6०॥४४ !४०४॥॥०० ० $46) 
(5) गलत तौल (पफ्राणाए्ट शथंशा) 
(6) बिक्री मूल्य का विलम्ब से मिलना (00860 एणाशथा 0 $46 
[7006605) 
(7) नमूर्नों से हानि ([.058 076 00 597॥0]65) 
(8) संगठन का अभाव (8०८ 0 (0४क्रा58007) 
(9) शीघ्र बिक्री की बाध्यता (700९0 ७8|6) 
( 0)मोलभाव में गड़बड़ी (266०ए6 (९७०00 ०0 १6 एडथांणा) 
उपरोक्त दोषों का विस्तृत वर्णन निम्न लिखित है :- 
(।) उत्पादक को अनेक प्रकार के ऐसे विपणन-कार्यो का भार सहन 
करना पड़ता है जो न तो न्यायोचित है और न ही उनके बदले में उसे 
किसी प्रकार की सुविधा या सेवा ही प्राप्त होती है। वास्तव में ये व्यय 
उचित व न्यायपूर्ण नहीं हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी लोग धर्मादा, चुंगी, 
आदत, गौशाला, पौशाला, मन्दिरों के लिए चन्दा, गोदार्मों का किराया आदि 
के लिए कृषक की उपज मूल्य से कटौती कर लेते हैं, जो किसी भी 
स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती है। किसान को यह सब मजबूरी 
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में देना होता है। 

(2) कृषि वस्तुओं में गर्दा, मिट्टी, कंकड़ आदि मिल जाने के कारण 
कुछ सीमा तक व्यापारिक छूट काटना उचित है। परन्तु उसके लिए एक 
बहुत (बड़ी रकम काटना उचित नहीं है यह किसी भी रूप में उचित नहीं 
है कि व्यापारी माल की जाँच करने के बाद नर्मी तथा कूड़ा-करकट के लिए 
व्यापारिक छूट से उसके मूल्य को कम कर दें। 

(3) कृषि उपज के वर्णीकरण एवं श्रेणीयन के महत्व पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है की अधिकांश सौदे केवल नमूर्नों के 
आधार पर ही किये जाते है। इससे कृषकों को अपनी उपज का उचित 
मूल्य नहीं मिलता। कृषक अनेक प्रकार व कई कियस्मों की उपज उत्पादित 
करते हैं। भारतीय कृषक अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमापीकरण नहीं 
कर सकता | उसके पास साथनों का अभाव रहता है। इस कारण वह अपनी 
उपज का विधायन (?१70065आ2) भी नहीं कर पाता है। इसके विपरीत वह 
अपनी उपज को जैसी उत्पन्न होती है। उसी स्थिति में बेच देता है व्यापारी 
ऐसी उपज का उचित मूल्य नहीं देते। इस प्रकार की उपज घटिया किस्म 
के भाव से खरीदी जाती है। जिससे किसान को अपनी उपज का ठीक 
मूल्य नहीं मिल पता। फसल में मिट्टी, कंकड़ तथा अन्य श्रेणी का माल 
मिला होने पर उसका उपर्युक्त मूल्य प्राप्त नहीं छोता । यदि किसान अपनी 
उपज को विधायन कर विभिन्‍न श्रेणियों में बाँठ कर मण्डी में बेचें तो उसे 
अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। अधिकांश अनियन्त्रित बाजारों 
में कृषि उपज की बिक्री के कई दोषपूर्ण एवं रहस्यमय तरीके प्रचलित हैं। 
सीधे- साधे किसानों को उनका ज्ञान नहीं होता है। केवल दलाल तथा 
व्यापारी डी उन्हें समझ सकते हैं। इन तरीकों से किसानों को ठगा जाता 


है। उन्हें उनकी उपज के लिए बाजार मूल्य से कम मूल्य दिया जाता है। 
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(5) अधिकांश मण्डियों तथा बाजारों में तौल करने के लिए प्रयोग में 
लाये गये बाँट ठीक नहीं होते तथा सभी बाजारों में प्रयुक्त बाँटों में 
समानता नहीं होती। इससे कृषि विपणन में धोखे व बेइमानी की 
सम्भावना अधिक रहती है। व्यापारी अथवा मध्यस्थों के अपने तौलने वाले 
व्यक्ति होते हैं। तौल के कार्य पर उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होने से 
वे अपने मालिकों (व्यापारियों) के हित में माल कम तौलते हैं। इससे भी 
किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। 

(6) किसानों को प्रायः अपनी उपज का बिी मूल्य समय पर नहीं 
प्राप्त होता। उनकी उपज लेकर व्यापारी उस समय केवल आंशिक भ्रुगतान 
कर देते हैं अथवा पेशगी के रूप में उस समय कुछ रकम दे दी जाती है। 
हिसाब-किताब का अन्तिम निपटारा कुछ समय के बाद ही किया जाता है। 
प्रायः आदतिया अथवा व्यापारी फसल कटने से पहले ही किसानों को 
पेशगी के रूप में कुछ धन दे देते हैं और बाद में बिक्री मूल्य में से उस 
पेशगी की रकम को ब्याज सहित काट लेते हैं। ब्याज की दर काफी ऊँची 
होती है। 

(7) प्रायः दलाल तथा व्यापारी बिना मूल्य दिए नमूनों तथा किस्मों 
के रूप में किसानों की उपज बड़ी मात्रा में ले लेते है। उपज की 
इस मात्रा का मूल्य न मिलने पर किसानों को हानि उठानी पड़ती है। 
(8) भारतीय कृषक बिखरा हुआ है। संगठन के अभाव के कारण 
उनका सही मार्ग दर्शन नहीं हो पाता। इसके विपरीत उपज के क्रेताओं की 
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण वे किसान को आसानी से विभिन्‍न 
बातों में दबा लेते है और शोषण करने में सफल होते हैं। संगठन के 
अभाव में किसान उसका विरोध करने में सफल नहीं हो पाता। 


(9) सामान्यतया किसान को अपनी उपज तैयार होते डी बेच देना 
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होता है। इस समय न तो उसे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता 
है और न मध्यस्थ द्वारा उपयुक्त शर्तें ही। सामान्य रूप से फसल आने 
के समय बाजार भाव कम हो जाते हैं। उस समय किसार्नों पर कर्ज देने 
वालों, का दबाव होता है। उनके दबाव में आकर ये महाजनों अथवा 
व्यापारियों को अपने उत्पाद बेच देते हैं। व्यापारी उनकी उपज को खेत या 
खलिहान पर ही खरीद लेते हैं। इस प्रकार वह अपनी उपज बेचने के लिए 
बाजार का मुँह भी नहीं देख पाता। शाही कृषि आयोग ने अपनी. रिपोर्ट 
में कहा है कि, “यदि कृषक अपनी उपज गाँव के बाजार में भी स्वतन्त्रता 
पूर्वक बेचे तो उसे व्यापारियों को सीधे बेचने की अपेक्षा कहीं अधिक कीमत 
प्राप्त हो ।? जो थोड़ी बहुत कीमत व्यापारी किसान को देते हैं वह भी उसकी 
कपटपूर्ण क्रियाओं के कारण घट जाती है। गाँवों में किसान अपनी उपज 
को साद्कार, बनिया अथवा व्यापारियों को विवश होकर बेचता है। 

(। 0) भारतीय किसानों के अशिक्षित होने के कारण उसे अपनी 
उपज के मोलभाव की जानकारी नहीं होती है और न ही वह मोलभाव 
करने में सक्षम होता है। ये व्यापारियों के विश्वास पर ही मोलभाव करते 
हैं। नियन्त्रित बाजारों के अभाव में कृषि उपज के बिक्री के कई दोषपूर्ण 
एवं रहस्यमय तरीके अपनाये जाते हैं। सीधा-साधा किसान इनको समझने 
में असमर्थ रहता है। दलाल व व्यापारी ही इस प्रकार की चालाकियों को 
समझ सकते हैं। किसान को हिसाब किताब भी नहीं आता है। अतः जो 
कुछ भी उसे दिया जाता है यह उसे ही स्वीकार कर लेता है। व्यापारी उन्हें 
बाजार मूल्य से भी कम मूल्य देते है। 


99 


भारत में कृषि-विपणन व्यवस्था के अन्य दोष 


(008: 0९2८६ 06.40॥700प-93] ७॥९0॥7 ॥॥ ]0॥9) ०तश' 0श९८६ ०06 40॥7८7॥07-93] 9॥0९0॥7 ॥ ]0॥9) 


उपर्युक्त सामान्य दोषों के अतिरिक्त भारतीय कृषि विपणन 


व्यवस्था में निम्नलिखित कुछ अन्य दोष भी विद्यमान हैं :- 


(।) विपणन योग्य उपज की कमी (,८5६ '(३%2४४४7९ $ए.एॉ८४) :+- 

भारत में कृषि विपणन की अनेक समस्याओं का एक मूलभूत 
कारण यह भी है कि मण्डियों में कृषि-उपज की बिक्री बहुत ही कम मात्रा 
में होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन मण्डियों में व्यापारिक 
फसलों की बिक्री 0 से 5 प्रतिशत तक होती है, जबकि खाद्यान्नों की 
बिक्री केवल 30 से 35 प्रतिशत तक डी सीमित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि 
करके ही किसानों के बिक्री योग्य खाद्याननों की मात्रा बढ़ायी जा सकती 
है। 


(2) अनावश्यक मध्यस्थ (एग्रा९८९४5॥४ ीं१0शाशा):- 

भारतीय विपणन व्यवस्था में उत्पादकों तथा उपभोक्‍ताओं के बीच 
मध्यस्थों की इतनी लम्बी कड़ी है कि उनके हाथों से उपभोक्‍ता तक पहुँचने 
पर कृषि-उपज का मूल्य काफी अधिक हो जाता है। उत्पादक को तो बिक्री 
मूल्य का एक निश्चित भाग, जो काफी कम होता है, मिलता है। अधिकांश 
भाग इन मध्यस्थों को ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गेड़ूँ की उपज 
के सम्बन्ध में मध्यस्थ-किसान जो अन्य किसानों की उपज एकत्रित करते 
हैं। जमींदार जो अपने काश्तकारों की उपज एकत्रित करते हैं। गाँव का 


महाजन, घूमने-फिरने वाले क्रेता, कच्चा आदुतिया, पक्‍का आदतिया, थोक 
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व्यापारी, मिलों के एजेन्ट तथा निर्यातक एवं उनके एजेन्ट आदि हैं। कुछ 
मध्यस्थ क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से काम करते हैं और दोनों पक्षों 
से कमीशन लेते हैं। अनेक कार्य धोखाधड़ी पूर्व भी होते हैं, जैसे पर्दे के 


अन्दर इशारों से कीमत तय करना। 


(3) संग्रह की सुविधाओं का अभाव [4८६ ० 80042 ग्बिला।।6७) :- 
अधिकतर गाँवों में अथवा कृषकों के पास अपनी उपज को संग्रह 
करने के लिए गोदार्मो अथवा भण्डारगुहों का अभाव है। इस कारण उसे 
अपनी उपज तैयार होते ही बेचनी पड़ती है। यदि वह अपनी उपज अधिक 
मूल्य प्राप्त करने की आशा से संग्रह करता है तो बहुत सी उपज नष्ट हो 
जाती है। मूल्य उप-समिति (?१॥06 $प0-0077[86०) ने यह अनुमान लगाया 
है कि फसलों के संग्रह करने की उचित व्यवस्था न होने के कारण कृषि 
उत्पादन का १0 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। देश में इस प्रकार 


,500 करोड़ रूपये मूल्य की फसलें नष्ट हो जाती हैं। 


(4) दोषपूर्ण यातायात व्यवस्था (0४6लांर८ प्रीब्रा59०7 $98४शथ॥) : 
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यातायात की स्थिति दोषपूर्ण है। बहुत 
से गाँव आज भी मण्डियों से काफी दूर हैं। कच्ची सड़कें, माल ढोने के 
लिए बैलगाडियाँ, रेलवे स्टेशनों से गाँव की दूरी, स्टेशनों के निकट गोदार्मों 
का अभाव- ये कुछ ऐसे दोष हैं जो आज भी विद्यमान हैं। इन दोषों को 
दूर किए बिना कृषि-विषणन की उचित व्यवस्था करना कठिन है। राष्ट्रीय 
योजना समिति, 4937 (पि्माणा॥ ?]॥78 (०॥7॥0००९, 937) ने अपनी 
ग्रामीण-विपणन तथा वित्त सम्बन्धी रिपोर्टर (२७००॥ णा शा ८४॥॥४ 2१0 


ग़क्षा०8) ने ठीक ही कहा था कि “अच्छी सड़कें न केवल माल के प्रवाह 
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में बल्कि विचारों में भी सहायक होती हैं।' 


(5) विपणन समाचारों के प्रसार का अभाव 
(३८४ ० एल ० ाटथाए ०७) :- 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-उपज के विषय में विश्वसनीय सूचनाएँ 
तथा समाचर का प्रसार एवं प्रचार करने वाली उपर्युक्त संस्थाओं का सर्वथा 
अभाव है। किसानों को बनियों तथा व्यापारियों से प्राप्त समाचारों पर डी 
विश्वास करना पड़ता है। परन्तु ये व्यक्ति उन्हें मण्डियों में प्रचलित भाव 
ठीक-ठीक नहीं बताते, जिससे किसानों का शोषण ही होता है। अशिक्षित 
होने के कारण किसान भी समाचार पत्रों आदि से प्रचलित भावों का ज्ञान 
प्राप्त ' नहीं कर पाते। इधर रेडियों व दूरदर्शन पर विभिन्‍न मण्डियों के भावों 
को प्रसारित करने की व्यवस्था करके सरकार ने इस दोष को दूर करने 
का प्रयत्न तो किया है, परन्तु गाँव में इनका अधिक प्रचलन न होने से 
समान्यतया किसान अब भी विपणन सम्बन्धी सूचनाओं से विरत रहते हैं। 
जबकि आज के समय में सूचना क्षेत्र विषणन का एक सशकक्‍त माध्यम बन 


कर उभरा है। 


(6) नियन्त्रित बाजारों की कमी ($॥07426 ०१२९९प्रो॥८0० (७7725) :- 
देश में आज की नियन्त्रित बाजारों की कमी है। आज तक करीब 
8,000 मण्डियों में से 4,345 मण्डियाँ अनयिन्त्रित हैं। नियन्त्रित बाजारों 
में भी अधिकारियों द्वारा नियमों व उपनियर्मों को लागू करने में विशेष 
कड़ाई नहीं की जाती। यही कारण है कि इन बाजारों में आज भी वे ही 
पुराने दोष पाये जाते हैं। जहाँ विपणन के नियम लागू नहीं हैं और व्यापारी 
अपनी मनमानी करते हैं। नियन्त्रित बाजारों में भी नियमों को कठोरता से 
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लागू नहीं किया जाता है। जिसके कारण कृषक अपनी उपज मण्डी में ले 


भी आता है तो उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। 


(7) सहकारी विपणन व्यवस्था का अभाव 
([,3८४६ 0 (०-०7९/॥॥१९ 'क्लञकशथांाए) :- 

भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था का नितान्त अभाव रहा है। 
प्रथम तो यहाँ पर्याप्त कृषि उपज विपणन समितियाँ ही नहीं हैं। यदि कुछ 
विपणन समितियाँ हैं भी तो वे सीमित मण्डियों में कार्य करती हैं। उनकी 
कार्य व्यवस्था में भी अनेक दोष विद्यमान हढैं। मण्डियों में मध्यस्थों व 


दलालों का बोलबाला रहता है अतः ये अपनी मनमानी करते हैं। 


कुशल-विपणन का महत्व 

(7?0२4४९7० 07 ॥(टाएशा' (4२९८7) 

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए संगठित विपणन का 
विशेष महत्व है। खाद्य तथा कृषि पर विचार करने के लिए संयुक्‍त राष्ट्र 
सम्मेलन द्वारा नियुक्त विपणन समिति (॥॥6 १/%७४॥8 (0॥॥66 0 6 
एरा86 रिद्वाणा5$ (णाशिण॥०06 ० 000 ४2॥0 0४९70०ए्रएठ) ने देश के समाज में 
आर्थिक विकास के लिए कुशल विपणन के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त 
किया था- “खाद्य तथा कृषि समस्या का केन्द्र-बिन्दु विपणन ही है खाद्य 
उत्पादन में वृद्धि करना निरर्थक होगा, तथा पौष्टिक भोजन के लिए आदर्श 
प्रमाप निधारित करना भी बेकार डोगा यदि खाद्य पदार्थों को उत्पादक से 
उपभोक्‍ता तक उप-मूल्य पर पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसे 
उत्पादक के लिए उचित मूल्य कहा जा सके तथा जो उपभोक्‍ता की भ्रुगतान 


क्षमता के अन्तर्गत हो ।” 
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उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि कृषि उपज की उचित 
विपणन-व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक हूै। यह उतनी ही अधिक 
महत्वपूर्ण है जितनी की कृषि उत्पादन में वृद्धि। निजी विपणन की पद्धति, 
जो विश्व में अधिकतर प्रचलित है, दोषपूर्ण है। यह कृषकों का छित ध्यान 
में नहीं रखती, उनमें मध्यस्थों का बाहुलल्‍य है। कोई भी वस्तु उनके मा 
यम से ही उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं 
तक किसी वस्तु के पहुँचने तक उसके मूल्य का काफी विस्तार हो जाता 
ह्ै। बस न तो उत्पादक को ओर न उपभोकक्‍ता को डी लाभ मिलता है। 
मूल्य वृद्धि से मध्यस्थों का लाभ ही बढ़ता है उत्पादक को तो अपनी वस्तु 
का एक निश्चित मूल्य मिल जाता है। उपभोक्‍ता अधिक मूल्य देकर शोषित 
होता 'हैं। यही कारण है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता, दोनों डी निजी 
विपणन के विरूद्ध हैं। वास्तव में, निजी विपणन-व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था 
का एक प्रतीक है जिसे एक नवीन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करना 
आवश्यक है जिसके अन्तर्गत किसानों को अपने परीश्रम तथा कष्ट का 
उचित प्रतिफल प्राप्त छो सके तथा वे अधिक उत्पादन करने के लिए 
प्रोत्साहित हो सकें। 


सहकारी-विपणन का अर्थ 
(०4 षारठ 07 (0-"0एछर4ाएश: ५२९०८)र८) 
सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्राय सामूहिक रूप से कृषि 
उपज . बेचने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऐच्छिक व्यावसायिक 
संगठन से हैं। वास्तव में, सहकारी बाजार व्यवस्था सहकारिता के आधार 
पर संगठित किये जाने वाले विपणन कार्यो की ओर संकेत करती है। 
एफ.ए.ओ. (79.७.(0.) के एक विपरीत मार्ग्रेट डिम्बी (४४०९४ 
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[)9209) क॑ अनुसार, “सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके 
अन्तर्गत किसानों अथवा उत्पादकों का वर्ग अपनी वस्तुओं को उपभोक्‍ताओं 
तक पहुँचाने से सम्बन्धित कुछ अथवा सभी प्रविधियों या कार्यो को पूरा 
करने के उद्देश्य से एक साथ संगठित हो जाता है।” 

बेकेन तथा शारर्स (386९0 धा0 5095) के अनुसार, “विपणन में 
सहकारिता का अभिप्राय एक ऐसे व्यापारिक उपक्रम से कै जो आर्थिक 
शक्तियों से प्रभावित होता है, परन्तु उन सभी परम्पराओं, संहिताओं तथा 
व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता जो निजी व्यपारिक उपक्रमों को प्रभावित 
करते हैं। ” 

टी.एन. भास्कर (१.0.8॥9४९व) ने कृषि उपज पर “अखिल भारतीय 
सहकारी विपणन कार्यशाला! में प्रस्तुत किये शोध-पत्र में सहकारी 
विपणन-व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी थी। “वास्तव में, सहकारी 
विपणन व्यवस्था किसी देश की वह वितरण व्यवस्था कै जो समाजवादी 
समाज का प्रतिनिधित्व करती है।” 

सरल शब्दों में, कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि 
उपज के संगठित विक्रय से है, जो लाभ की भावना के बिना ही व्यक्तिगत 
कृषकों के हितों का ध्यान रखकर किया जाता है। सामूहिक आधार पर 
विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशाली होता है, क्योंकि 
इसके द्वारा दोनों (व्यक्तिगत उत्पादन और संयुक्‍त विक्रय) लाभ प्राप्त किये 
जा सकते हैं। 

एक सहकारी विपणन समिति की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :- 

() ऐच्छिक संगठन :- सहकारी विपणन समिति के लिए कुछ व्यक्ति 
बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूढिक लाभ के लिए एकत्रित 


होते हैं तथा एक संगठन का निर्माण करतते हैं। 
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(2) उद्देश्य :- सहकारी विपणन समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों 
को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है इस प्रकार इसका उद्देश्य 
अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। 

(3) लोकतांत्रिक संगठन :- सहकारी विपणन समिति का संगठन लोकतांत्रिक 
आधार पर गठित किया जाता है। अर्थात यह समिति सदर्स्यों की होती है 
तथा सदस्यों के छित के लिए सदस्यों द्वाया निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही 
संचालित की जाती है। 

(4) सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। 

(5) उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी :- सहकारी विपणन 
समिति जहाँ एक ओर उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य 
दिलवाती है, वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त कर 
उपभोक्‍ताओं को भी उचित मूल्य पर उपभोग वस्तुएँ उपलब्ध करवाती है। 
(6) कृषि उपज विपणन +:- इस प्रकार की समिति का मुख्य कार्य कृषक 
की उपज का विपणन इस प्रकार करना है कि किसान को उचित मूल्य 


मिल जाय। 


सहकारी-विपणन का महत्व 
(?0२43घ९८7८ 07 (0-070४४479४ /५७२८-)।]र6) 
सहकारिता के विशेषज्ञों की धारणा है कि कृषि-विपणन की 
व्यवस्था में आवश्यक सुधार उसमें सहकारिता के सिद्धान्तों का समावेश 
करने पर ही किया जा सकता है। सहकारी संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण 
तथा विशेष योगदान दे सकते हैं। शाही कृषि आयोग ने 4928 में ही 
कहा था कि व्यक्तियों द्वारा अपनी वस्तुओं के विपणन से सामूहिक विपणन 


कहीं अधिक कुशल एवं अच्छा है विशेषकर उन परिस्थितियों में जो भारत 
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में विद्यमान हैं क्‍योंकि यहाँ प्रत्येक उत्पादक एक बहुत ही छोटी इकाई है। 
अतः यहाँ उस आदर्श को प्राप्त करना उपर्युक्त होगा जिसके अन्तर्गत 
सहकारी बिक्री समितियों को संगठित किया जाय जो किसानों को उनके 
उत्पादन कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, उनकी वस्तुओं को बिक्री योग्य 
बनाने में सहायक होंगी। बिखरी हुई उपज को एकत्र करके उनके 
वर्गीकरण तथा प्रमापी करण को सम्भव बना सकेंगी और इस प्रकार वे 
भारतीय उत्पादकों (किसानों) की उपज निर्यात बाजार तथा भारत में बड़ी 
संख्या में फेले हुए उपभोक्ताओं के निकट ले आयेंगी। 

कृषि वन तथा मछली उद्योग पर विचार करने के लिए निर्मित की 
गयी विपणन उप-समिति (५क्रथाआए 570-0णगञ्रास्‍680) ने 4944 में कहा 
था- “कृषि-उपज का सहकारी अथवा सामूहिक विपणन न केवल अत्यधि 
]क कुशलता की दृष्टि से, बल्कि उत्पादक की सौदा शक्ति मजबूत बनाकर 
उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी आवश्यक है।” 

संयुक्‍त टष्ट्र संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि “महत्व 
की दृष्टि से सम्भवतः साख प्रदान करने तथा उसका प्रबन्ध करने वाली 


संस्थाओं के बाद सहकारी विपणन संस्थाओं का ही स्थान है।” 


सहकारी-विपणन के उद्देश्य एवं लक्ष्य 
(* ६ 47 08770८7५४8$ 0४ (0-0ए२477ए0४४८ ५२९८८) 
प्रत्येक सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य सदस्यों की उपज 
को उस सर्वोत्तम बाजार अथवा स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से बेचना है जिसमें 
उसे उपज का उचित मूल्य मिल सके। ऐसा होने पर ही सदस्य सर्वाधिक 
माँग की पूर्ति के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु का अधिक से अधिक मात्रा 
में उत्पादन करने के लिए इच्छुक होगा। इससे वस्तु की तौल उचित ढंग 
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से सम्भव हो पाती है तथा उचित वर्गीकरण हो जाने से किस्म के अनुसार 
ही उत्पादक को अपनी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। इसका 
उद्देश्य फसलों को बेचने की व्यवस्था इस प्रकार करना है कि उनको 
उठाने, रखने तथा बिक्री करने में किसी प्रकार की बरबादी या हानि न हो 
और उनके मूल्यों में किसी प्रकार की कमी न हो। व्यापारिक सौदे 
इमानदारी से किये जाते हैं, तथा मूल्यों पर व्यापारिक संघों के अनियमित 
प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाते हैं। सदस्यों को 
उचित शर्तों पर पेशगी में रकम देकर उनको उस समय वित्तीय सहायता 
दी जाती है। जबकि वे फसलों के पकने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इस 
समिति का उद्देश्य किसानों को विपणन विधि की विभिन्‍न स्थितियों का 
पूर्ण एवं उचित ज्ञान प्रदान करना भी होता है। 

इस सम्बन्ध में दाँतवाला समिति (9भ॥ए9४|३ (०णागञ॥66) का यह 
विचार था कि, “किसानों द्वार एक सहकारी विपणन समिति संगठित करने 
का प्रमुख उद्देश्य अपनी उपज को अपने ही छित में बेचना है और इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के बाजार तक वस्तुओं की 
गतिविधि को पुर्नगठित करना है।” 

एक अन्य खोत के अनुसार , “सहकारी विपणन समिति का 
उद्देश्य वस्तुओं की बिक्री एवं नियमित पूर्ति द्वारा विपणन की दशाओं एवं 
स्थितियों में स्थायित्व लाना है।” 

सहकारी विपणन समिति के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं :+- 

(7) किसानों की सौदा करने की शक्ति को मजबूत बनाना। 
(2) सदस्यों की उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना। 
(3) अनावश्यक मध्यस्थों को हटाना। 


(4) उन समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिनको वित्त की 
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आवश्यकता है। 

(5) किसानों को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए 
प्रोत्साहन देना। 

(6) मूल्यों में स्थायित्व लाना। 

(7) उचित व्यापारिक नीतियों को विकसित करना। 

(8) वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण तथा यातायात की प्रमुख सुविधाएँ 
प्रदान करना। 

(9) कृषि उपज की वसूली निर्धारित मूल्य नीति के क्रियान्वयन में सरकार 
के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना । 

(0) अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की सुरक्षा में वृद्धि करना तथा उसमें 
आत्म-सहायता, बचत तथा अच्छी खेती करने की भावनाओं को विकसित 
एवं प्रोत्साहित करना। 

(74) कृषि साधनों (जैसे - बीज, उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि) के 
केन्द्रों के रूप में कार्य करना। 

(। 2) विपणन तथा साख व्यवस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर सहकारी 
साख कार्यक्रमों का विकास करना। 

(। 3) राज्यों एवं क्षेत्रीय सहकारी क्रय-विक्रय संघों के समन्वय से सदर्स्यों 
की उपज का निर्यात करना। 

(4) अन्य वे सभी क्रियायें करना जो कृषि उपज की उत्तम बिक्री में 


सहायक हों। 


सहकारी-विपणन के लाभ 
(5705४57436725 07 (0-0श२ ५70५४ ७५२९७ 7०) 
सहकारी विपणन व्यवस्था ने डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, 


कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्वीट्जरलैण्ड आदि देशों में पर्याप्त सफलता 
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प्राप्त की है। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इतरनें 
अधिक हैं कि यह कृषि उपज की बिक्री का सबसे सन्‍्तोषजनक विकल्प 
प्रतीत होता हैं विभिन्‍न वर्गो को सहकारी विपणन से निम्नांकित लाभ प्राप्त 
होते हैं। सहकारी विपणन के लाभों को हम तीन भागों में विभाजित कर 
सकते हैं :- 

(।) कृषकों को लाभ, 

(2) उपभोक्ताओं को लाभ, 


(3) समाज को लाभ। 


() कृषकों को लाभ (३&0५४५7322८६ 0| 74876-5) 


() विपणन व्यय में मितव्ययिता (&007ण79 ॥ (0०४ 0० ५४।८४॥९) :- 
विपणन समिति द्वारा बड़े पैमाने पर व्यपार किये जाने पर उसे बाजार 
सम्बन्धी अनेक कार्यो एवं उपकार्यों, जैसे - एकत्रीकरण, वर्गीकरण, 
वस्तु-संग्रह, जोखिम उठाने आदि पर वास्तविक मितव्ययिताओं का लाभ 
प्राप्त होता है। मध्यस्थों की अपेक्षा समिति के लिए इन सेंवाओं को 
कम से कम लागत पर प्रदान करना सम्भव होता है, क्‍योंकि उसे 
अनावश्यक मध्यस्थों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मध्यस्थों 
के कार्यो की व्याख्या समिति स्वयं करती है। 

(2) उचित मूल्य (#थगा श706) :: किसान की सौदा शक्ति बढ़ाकर ये 
विपणन-समितियाँ उसे अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने में उसकी 
सहायता करती है। ये समितियाँ उसे वित्तीय सहायता प्रदान करके इस 
योग्य बना देती हैं कि वह कुछ दिन अपनी उपज को उचित मूल्य पर 
बिक्री करने के लिए प्रतीक्षा कर सकता है। 
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(3) मूल्य संघों के विरूद्ध सुरक्षा (526 /405 48क्ा8 806 725) :- 
सहकारी समिति कभी भी सटठे के सौदे नहीं करती हैं वह अपने सदस्यों 
की उन मूल्य संघों से रक्षा करती है जो अनियमित रूप से कीमत बढ़ाने 
का प्रयत्न करते हैं। उसका उद्देश्य मूल्यों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें 
नियन्त्रित करके उनमें स्थायित्व लाना होता है। 

(4) साख सुविधाएँ ((76०॥ ४३०॥॥65) :- विपणन सहकारी समितियाँ 
केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य स्त्रोतों से आसानी से वित्त प्राप्त कर सकती 
हैं। इस प्रकार वित्त प्राप्त करके वे किसानों को उचित शर्तों पर ऋण देकर 
उन्हें महाजनों के चंगुल तथा कपट॒पूर्ण व्यवहारों से बचाती हैं। 

(5) सौदा शक्ति में सुधार (परएणांधा॥ 984शापाह 709०) :- मूल्य में 
स्थायित्व लाने के अतिरिक्त सहकारी विपणन समितियाँ किसार्नों में 
पारस्परिक सहयोग एवं संगठन की भावना का विकास करती हैं। तथा 
उनमें सामूहिक रूप से सौदा करने की क्षमता एवं शक्ति उत्पन्न करती है। 

(6) अच्छी फसलें उगाने में सहायक [मणि गा एाएज़ाए (0000 
(7095) +- कृषकों को अच्छे उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्र आदि 
देकर विपणन समितियाँ अपने सदस्यों को अच्छी फसलें उगाने तथा अपनी 
भूमि की उपज बढ़ानें में सहायता प्रदान करती हैं। 

(7) लाभ का वितरण (एांज्राणएाणा ०ए शिर्णा) :- सहकारी विपणन 
समितियों के लाभ पर सदस्यों का सामूहिक अधिकार होता है। यह लाभ 
सदस्यों में उनके द्वारा समिति के माध्यम से किये गये व्यापार के अनुपात 
में बाँठ दिया जाता है। 

(8) सहकारी विपणन का शैक्षणिक महत्व (8&00८४[ए७ एथ्४॑प९ ० (०- 
(292900ए6 (४८७४९) :- सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदर्यस्यों को 


सहयोग की उचित शिक्षा प्रदान करती हैं। सहकारी विपणन समिति 
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((0०77॥/66) ने ठीक ही कहा है कि - सहकारी विपणन स्वयं की चेष्टाओं 
द्वार की जाने वाली बिक्री की शिक्षा प्रदानकरता हैं किसानों को इस बात 
की आर्थिक शिक्षा प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सहकारी विपणन ही 
किसानों को इस बात की जानकारी भी प्रदान करता है कि विपणन की 


समस्‍या उत्पादन की समस्‍या से जुड़ी हुई है। 


(2) उपभोक्‍ताओं को लाभ (40५9॥43265 (0 (:0॥50॥6-5) 


सहकारी विपणन व्यवस्था द्वारा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ 
होते हैं :+- 

() अच्छी किस्म की वस्तुएँ (१०४४४ 0070७) :- सहकारी विपणन 
समितियाँ उपभोक्‍ताओं को हमेशा अच्छी किस्म की वस्तुएँ एकत्र एवं संग्रह 
करके बेचती है। 

(2) उचित मूल्य (एथ्वा' श065) :- सहकारी विपणन समितियों द्वारा 
उपभोक्‍ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आसानी से एवं उचित 
मूल्य पर प्राप्त हो जाती हैं। 

(3) पूरा तौल ((णा6० ४४०८४.टा।) +-: सहकारी विपणन समितियों में 
नाप-तौल में गड़बड़ी की सम्भावना बिल्कुल ही नहीं रहती। उपभोक्‍ता इन 
समतियों से बिना हिचक माल खरीदता है। 

(4) समाज को लाभ 

सहकारी विपणन की व्यवस्था नैतिकता पर आधारित है। वह न केवल 
अपने सदस्यों को ही वरन्‌ समस्त जनता को भी अपने व्यवहार में 
ईमानदार रहने की शिक्षा देती है। इसके द्वारा उत्पादक को अधिक मूल्य, 
उपभोक्ता को उत्तम किस्म कमाल एवं राष्ट्र को अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त 


होती है। इस व्यवस्था में मनुष्य स्वार्थहील, सेवाभाव ईमानदारी, बन्धुत्व 
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तथा निष्ठा की भावनाओं से प्रेरित होकर सामूहिक रूप से कार्य 


करता है। 


भारत में सहकारी विपणन की आवश्यकता 
(५०४) 7007२ (0-0ए-२4770५८ ७4ाराटर० ॥४ [५७॥)५) 
भारत में सहकारी विपणन व्यवस्था कई कारणों से आवश्यक 
हैं । सर्वप्रथम कारण तो यह है कि यहाँ कृषि विपणन व्यवस्था में कई दोष 
और बुराईयाँ हैं, जिनको दूर करने पर कृषि पदार्थों के विपणन की 
विधि सुधारी जा सकती है। इन कुरीतियों और दोषों से किसानों की 
आर्थिक दशा इस कारण और भी अधिक खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें 
से अधिकांश व्यापारियों के, जो अधिकतर महाजन भी होते हैं, ऋणी होते 
हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक उत्पादक “अक्षरशः कानूनन तथा व्यवहार में? 
गाँव के व्यापारियों की कृपा पर ही जीवित रहते हैं। 
व्यापारी-महाजनों की शक्तिशाली स्थिति का वर्णन करते हुए 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा था कि “अधिकतर 
किसान यदि सौदा करने की स्थिति में होते भी हैं, तो वे उस व्यक्ति से 
ही सौदा करते हैं जिसके पास धन है, जो साख या ऋण प्रदान कर सकता 
है, जिसका बाजार पर एकाधिकार है तथा जिसके पास यातायात की सुवि६ 
एएऐँ उपलब्ध हैं। ” 
राजकीय व्यापार सम्बन्धी समिति (॥6 (०॥रा॥66 ०॥ 9[46 ॥90९7) 
ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में कृषि पदार्थ के अधिकांश 
उत्पादक व्यापारियों के कृपा पात्र हैं। अज्ञानता तथा साधनों की कमी उन्हें 
कड़ी मेहनत द्वारा उत्पादित अपनी फसलें कटते ही कम मूल्य पर बेचने 


के लिए बाध्य कर देती है तथा बाद में मौसम के अन्तर्गत यदि मूल्य में 
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कोई वृद्धि होती है, तो उसका लाभ मध्यस्थ ही उठाते हैं। 

भारतीय किसानों के खेत छोटे होने से तथा इन खेतों की उपज 
थोड़ी होने के कारणों से कृषि उपज की छोटी-छोटी मात्राओं को बेचना 
मुश्किल ही नहीं है, बल्कि महँगा भी है। इसके साथ ही साथ बिक्री की 
इकाई जितनी ही होती है, वह उतने ही अधिक मध्यस्थों के हाथों से 
गुजरती है। यह विधि यदि अनुत्पादक नहीं है तो अनार्थिक अवश्य है। 

उपर्युक्त परिस्थितियों में छोटे-छोटे उत्पादकों का छित इसी में है 
कि वे सहकारी समितियाँ संगठित करके अपने सह-उत्पादकों के साथ 
मिलकर विभिन्‍न कृषि पदार्थों की तैयारी, खरीद व बिक्री सम्बन्धी कार्य 
करें। इस प्रकार संगठित होने पर ही वे अच्छे ढंग से उत्पादन तथा 
व्यवसाय कर सकेंगे तथा उन्हें उनसे सम्बन्धित अन्य कार्य करने की प्रेरणा 
प्राप्त हो सकेगी। 

सहकारी विपणन व्यवस्था केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि 
वह विपणन सम्बन्धी अनेक ब्ुराईयों एवं कुरीतियों को दूर करने में 
सहायक होगी। इस व्यवस्था का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। यह आशा 
की गई है कि यदि कृषि उपज के लिए सहकारी विपणन की कुशल 
व्यवस्था की जाय तो उत्पादक द्वारा प्राप्त किये गये तथा उपभोक्ता द्वारा 
दिये गये मूल्यों का अन्तर [श70०6 59090) कम हो जायेगा और प्राथमिक 
उत्पादकों को निश्चय ही उचित एवं अधिक प्रतिफल प्राप्त होने लगेगा। 

भारत में सहकारी विपणन इसलिए भी नितान्त आवश्यक है 
क्योंकि यहाँ विपणन के तरीके बहुधा उन तरीकों से भिन्‍न हैं जो एक 
स्वस्थ बाजार के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मध्यस्थ अधिक लाभ 
के उद्देश्य से वस्तुओं की कीमतें बढ़ानें का प्रयत्न करते हैं। यदि भारत 


में कृषि-उपज की सहकारी विपणन व्यवस्था का बड़े पैमाने पर विकास 
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किया जाय तो मूर्ल्यों में स्थायीकरण की समस्‍या भी हल हो जायेगी । 
यहाँ सहकारी विपणन व्यवस्था का विकास इसलिए भी आवश्यक 
है क्योंकि सहकारिता का विकास बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। सहकारिता 
सम्बन्धी विचारधारायें इस तथ्य पर विशेष रूप से जोर दे रही हैं कि 
सहकारी साख आन्दोलन उस समय तक सफल नहीं होगा जब तक कि 
उसे सहकारी विपणन से नहीं जोड़ा जायेगा। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं 
होने से भारत में सहकारी साख आन्दोलन को आशातीत सफलता नहीं 
मिल सकी है। वास्तव में, सहकारी विपणन सहकारी साख का डी 
उप-सिद्धान्त या परिणाम है। एक के अभाव से दूसरा अपूर्ण तथा दोष 
मुक्त है। यदि सहकारी साख के साथ सहकारी विपणन सम्बन्धी कार्य नहीं 
जुड़े हैं अथवा सहकारी साख सम्बन्धी कार्यो में विपणन कार्यो का 
समावेश नहीं किया गया है तो उसकी तुलना उस 'हैमलेट' (प॒भ्रा०) से की 
जा सकती हैं - “जो हैमलेट तो है परन्तु डेनमार्क का राजकुमार नहीं है।” 
उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में 
कृषि की समृद्धि के लिए नियमित तथा कुशल विपणन की आधारभूत 
आवश्यकता है। एच.एल.काजी जो सहकारिता आन्दोलन के प्रणेता माने 
जाते हैं, ने 4948 में कहा था कि, “सहकारिता का भविष्य अन्य किसी 
भी दिशा में विकास की अपेक्षा विपणन की दिशा में विकास पर निर्भर 
है।” वास्तव में, यह कहना ठीक भी है, क्‍योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति 
में सुधार लाने के लिए यह ब्रहमुत डी जरूरी है कि खेत से लेकर थोक 
बाजार तक उनकी सौदा करने की शक्ति को मजबूत बनाया जाय। यह 
उसी समय सम्भव हो सकता है, जबकि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए उन्हें आवश्यक वित्त, ऋण अथवा पेशगी के रूप में देकर 


माल रोक रखने की क्षमता में वृद्धि की जाय। 
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विपणन समितियों का ढाँचा व संगठन 
(॥२ए८7एणरण 430 0२०५६.५॥7१०४ 07 
१ 4२टएपार6 50टाएापाए$) 

सहकारी विपणन समितियों के संगठन का स्वरूप देश में एक 
सा नहीं रहा है, जबकि कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, 
कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के 
संगठन का स्वरूप द्वि-स्तरीय है। अर्थात माध्यमिक बाजार स्तर पर 
प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की गयी हैं तथा राज्य-स्तर सर्वोच्च 
विपणन समितियाँ। अन्य राज्यों में तीन स्तरों पर इन समितियों को 
संगठित किया गया है- 
() माध्यमिक स्तर पर विपणन समितियाँ, 
(]) जिला-स्तर पर केन्द्रीय विपणन समितियाँ, 
() जिला-स्तर पर सर्वोच्च विपणन समितियाँ। 

केन्द्रीय स्तर पर विपणन समितियाँ आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर-प्रदेश में पायी जाती हैं। 

जिला स्‍तर पर इन समितियों के संगठन के विषय पर विशेषज्ञों 
में मतभेद रहा है। इस स्तर पर समितियाँ स्थापित करने के पक्ष में यह 
कहा जाता है कि वे अन्तरजिला व्यापार ([र्च-)970 77806) करने, जिलाधि. 
कारियों से सम्पर्क स्थापित करने, बड़े पैमाने पर कृषि उपज के विधिकरण 
तथा रासायनिक उर्वरकों और अन्य कृषि उत्पादनों (7705) की पूर्ति करने 
में सहायक होंगी। द्वि-स्तरीय सहकारी विपणन संगठन के पक्ष में यह तर्क 
प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापार की दृष्टि से जिला विपणन समिति एक 
उपर्युक्त स्रोत एवं माध्यम नहीं है। यडी कारण है कि जहाँ तक वास्तविक 


बिक्री का प्रश्न है, इसका कार्य क्षेत्र सीमित ही रहेगा। सर्वोच्च समिति ने 
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अपनी शाखाएँ खोलकर जिला विपणन समितियों के कार्य ठीक ढंग से 
करने में समर्थ हो सकती है। 

सहकारी विपणन संगठन के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में दाँतवाला 
समिति ने द्वि-स्तरीय ढाँचे का सुझाव दिया। उसने यह सुझाव दिया कि 
राज्य स्तर पर सर्वोच्च समिति तथा मण्डी स्‍तर पर प्राथमिक विपणन 
समितियों और जिला तथा क्षेत्र स्तर पर सर्वोच्च समिति की शाखाएँ 
स्थापित की जानी चाहिए। जिन राज्यों में सहकारी विपणन संगठन 
जि-स्तरीय है, वहाँ इस व्यवस्था में बिना परिवर्तन किये, जिला-स्तरीय 
समितियों को चाहिए कि वे धीरे-धीरे उन सभी कार्यों को बन्द कर दें तो 
प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वार सुगमता एवं सरलता से किये 
जा सकते हैं। 

कृषि उपज के सहकारी विपणन के लिए संस्थागत ढाँचे का 
स्वरूप पूरा हो चुका है देश में सहकारी विपणन ढाँचे में निम्न शामिल हैं 
() राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, 
(॥) राज्य सहकारी विपणन समितियाँ, 
(॥) केन्द्रीय विपणन समितियाँ, 
(५) प्राथमिक विपणन समितियाँ। 

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 

(९७70७, 40र0ण7णर4&, 00-क0शर4ाएएए भश4राटयरठ एए0एर4709) 

यह संघ भारत में राज्य-स्तर पर स्थापित सर्वोच्च सडकारी 
विपणन समितियों की संघीय संस्था है। इसका प्रमुख कार्य राज्यों/संघों के 


कार्यो में समन्वय स्थापित करना है तथा उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन एवं 
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उचित सलाह प्रदान करना है। यह संघ अन्तर्राष्ट्रीय तथा निर्यात व्यापार भी 
करता है। 

इस संघ की स्थापना 958 में की गयी थी। इसका प्रमुख 
कार्यालय नयी दिल्‍ली में है तथा इसकी क्षेत्र-सीमा सम्पूर्ण देश है। इसकी 
शाखाएँ मुम्बई तथा कोलकाता में और उपशाखाएँ गोडहाटी तथा नवगाँव में 
स्थापित की गयी है। संघ ने बाजार शोध तथा समाचार प्रसारण विभाग 
(० २९६5९३८)॥ 2॥0 (३८७ [0॥82०006 ०७] और कृषि आदान विभाग 
(2 शा0०णॉपा6 पएप5 (/8॥) भी स्थापित किये हैं। 

सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सर्वोच्च विपणन समितियों को 
इसकी सदस्यता प्राप्त हैं। संघ की प्रदत्त अंश पूँजी 955-56 में 58. 
9० लाख रूपये से बढ़कर 4976-77 में 60.4 लाख और ॥977-78 
में 63.9 लाख रूपये हो गयी। 984-82 के दौरान नेफड (१/7270) 
ने 52 करोड़ रूपये का व्यापार किया जबकि 4977-78 में 42 करोड़ 
रूपये का। उपभोकक्‍ता मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए नेफड 
खाद्य' तेलों, तिलहनों, दालों, चाय, प्याज तथा आलू के सुरक्षित भण्डार 
बनाने का कार्य करता रहा। देश के बाजारों में स्थिरता लाने हेतु नेफड को 
दालों का आयात करने का कार्य भी सौंपा गया। भारत सरकार के कहने 
पर उसने उत्तर-प्रदेश में गुड़ के विपणन व्यापार म्ें प्रवेश किया ताकि 
गन्ना उत्पादकों के छित में मूल्यों को गिरने से रोका जा सके। जून 
978 के दौरान भारत सरकार ने बीडी तम्बाकू को मूल्य समर्थन योजना 
में शामिल किया और इस योजना के संचालन का भार भी नेफड को सौंपा 
गया। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य 
मिलें इसके लिए नेफड ने 4977-78 के दौरान मिजोरम में उत्पादर्को से 


लगभग 90 हजार क्विंटल अदरक की खरीद की व उचित मूल्यों पर अण्डे 
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खरीदने व बेचने का कार्य भी करता रहा। नेफड ने निर्धारित दर पर 
उपभोक्ताओं को चाय बेचने का कार्य भी किया। 985-86 में संघ ने 
।8.78 करोड़ रू0 का व्यापार किया जिसमें 79.42 करोड़ रू० का 
विदेशी व्यापार सम्मिलित था। 985-86 में संघ ने 3३77.72 लाख रू० 
का लाभ कमाया, जबकि यह राशि 7984-8 5 में 747.78 लाख रू० 
थी। 996-97 में नेफड की कुल बिक्री 642 लाख रू० की थी जिसमें 


कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात 385.6 करोड़ रू0 का था। 


राज्य सहकारी विप्रणन समितियाँ 
($॥47 (0-0एशर२७ा५४ ७५राटार6 50टायाए७) 

प्रत्येक राज्य में राज्य-स्तर पर एक विपणन समिति की स्थापना 
डो चुकी है। इन समितियों को कुछ राज्यों में सर्वोच्च विपणन संघ (४9०८ 
्रारशा?३ 760097॥0) भी कहते हैं। इस समितियों का उद्देश्य सदस्य 
क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की कृषि उपज का विक्रय करना और अन्य 
राज्यों को माल भेजने व निर्यात करने की व्यवस्था करना है इसके साथ 
डी उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे किसानों को आवश्यकतानुसार 
कृषि साधनों (प्रा) तथा अन्य वस्तुओं को एकत्र करें तथा राज्य में 
स्थापित सहकारी समितियों की मार्फत उन्हें किसानों को बाँटनें की व्यवस्था 
करें । 

जहाँ वस्तुओं को बिक्री योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर 
अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है वहाँ सर्वोच्च या शीर्ष 
विपणन समिति प्रोसेसिंग का कार्य भी करती है। वह उर्वरकों के सम्मिश्रण 
(7शा।।$5० 'शीरपा85) तथा उन्‍नत कृषि उपकरणों के उत्पादन तथा किसानों 
में उनका वितरण करने के लिए उत्पादन-इकाईयाँ स्थापित करती है। 


इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बाजार-समाचार का प्रसार करना तथा 
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कृषि उपज के निर्यात, विपणन तथा विधिकरण या प्रोसेसिंग सम्बन्धी कुशल 
परामर्श प्रदान करना भी है। इससे कुछ विकास कार्यो के सम्पादन की भी 
अपेक्षा की जाती है, जैसे- अपनी सम्बद्ध समितियों को गोदार्मो के 
निर्माण, विधिकरण इकाईयों की स्थापना करने आदि में सहायता करना। 
इसके अतिरिक्त इसका यह भी कार्य है कि वह कृषि उपज के विपणन, 
उत्पादनों (ए005) , घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए सरकारी 
विभागों से अपना सम्पर्क बनाये रखें। इन सब कार्यो के सम्पादन के 
लिए, उसे सम्बद्ध समितियों के कार्यो में समन्वय रखने, उनका पथ-प्रदर्शन 
करने तथा उनके कार्यो का निरीक्षण करने के विशेष कर्तव्य भी सौंपे गये 
हैं । 

985-86 में राज्य स्तर पर 29 संघ थे- 5 सामान्य 
उद्देश्य विपणन समितियाँ, गन्ना सप्लाई समिति और 4 अन्य विशिष्ट 
उपजों में व्यवहार करने वाली समितियाँ। इन राज्य स्तरीय समितियों व 
संघों की सदस्यता 0,242 थी। समस्त शीर्ष संगठनों ने 98-82 में 
जो कृषि उपज बेंची उसका मूल्य 466 करोड़ रूपये था। मार्च 4997 में 


27 राज्य विपणन संघ थें। 


राज्य विपणन संघों की प्रगति 
करोड़ों में 
घ दब खाबात्नों के आपूर्त 
38 ।2 4. 


970-7| 
]973-7+4 
]976-477 
।977-78 
498-8 2 
।994-95 
]997-98 
।999-00 
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केन्द्रीय विपणन समितियाँ 
((पररपार 4, "4राटणापार56 50टाएणाए$) 
माध्यमिक स्तर पर कुछ राज्यों (जैसे - आन्ध्र-प्रदेश, गुजरात, 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा हिमांचल प्रदेश) में ही 
केन्द्रीय विपणन समितियाँ स्थिति हैं। ये समितियाँ कई प्रकार के कार्य 
करती हैं; जैसे- 

(). कृषि उपज की बिक्री, कृषि सामग्रियों तथा कृषकों की अन्य उपयोगी 
वस्तुओं का वितरण करने वाली प्राथमिक विपणन समितियों के कार्यों 
में समन्वय स्थापित करना, 

() कृषि के प्रोसेसिंग सम्बन्धी कार्य करना, | 

() आवश्यकता पड़ने पर अन्तरजिला व्यापार में भाग लेना। 

परन्तु ये समितियाँ अधिकतर कृषि उत्पादन के साधनों (जैसे 
-उर्वर्क) तथा आवश्यक उपभोग वस्तुओं के वितरण कार्य ही में लगी रही 
है। ये समितियाँ ऐसे स्थानों पर भी, जो मण्डी या बाजार केन्द्र नहीं हैं, 
स्थापित की गयी है। 

30 जून, 982 को जिला या क्षेत्रीय स्तर पर 380 केन्द्रीय 
समितियाँ कार्य कर रही थीं- 76 फल व सब्जी, 746 सामान्य उद्देशीय, 
208 गनन्‍कना सप्लाई एवं 70 अन्य विशिष्ट उत्पादों से सम्बन्धित समितियाँ। 
997-98 में इन्होनें 2,79 रू0 की उपज, 845 करोड़ रू0 कृषि 


साधनों और उपभोक्ता माल का विक्रय किया। 
प्राथमिक विपणन समितियाँ 
(श्र 0रए ५२०८ 80(587758) 


प्राथमिक विपणन समितियाँ अधिकतर माध्यमिक बाजारों 


(मण्डियों) अथवा थोक संग्रह केन्द्रों में स्थित हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र उन 
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बाजारों की पृष्ठभूमि तक डी सीमित है। परन्तु कुछ राज्यों में ये विपणन 
समितियाँ जिला खण्ड (8]00८) या तालुका के सदर स्थान [[]९400परक्ञाश) पर 
ही स्थापित की जाती है। उनका क्षेत्र खण्ड अथवा तालुके के क्षेत्र तक ही 
विस्तृत रहता हैं इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि 
इन सदर स्थानों पर कोई बाजार, मण्डी स्थित है या नहीं। उदाहरणार्थ, 
बिहार में विपणन समितियाँ ब्लाक या खण्ड के सदर स्थान पर स्थापित 
की गर्यी और उनके कार्य-क्षेत्र की सीमा खण्ड के क्षेत्र की सीमा तक 
निर्धारित कर दी गयी। पश्चिम बंगाल में प्रायः विपणन समितियों का कार्य 
क्षेत्र उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है 
जिसके क्षेत्र में वह समिति स्थापित की जाती है असम में विपणन समिति 
का कार्य क्षेत्र राज्य व्यापार की योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो को 
सुविधापूर्वक चलाने की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। तमिलनाडु तथा 
आन्ध्र प्रदेश में इन समितियों का कार्य-क्षेत्र मालगुजारी वसूल करने के 
लिए निर्धारित तालुकों के क्षेत्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है। 
कार्य क्षेत्र निर्धारित करते समय बाजार की पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया 
जाता। 

प्राथमिक सहकारी समिति की सफलता के लिए उसकी स्थिति 
तथा उसके कार्य क्षेत्र का विशेष महत्व है। अब तक के प्राप्त अनुभवों से 
स्पष्ट है कि विपणन समिति का प्रमुख कार्य स्थान ऐसे बाजार केन्द्र में 
स्थापित करने से ही लाभ है जो सामान्यतः पहले ही स्थापित हो चुका है 
किसी भी समिति के कार्य क्षेत्रके अन्तर्गत वे समस्त गाँव आने चाहिए 
जिनकी कृषि उपज सम्बन्धित मण्डी में बिकती है। इस सम्बन्ध में गाँव 
किस प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत है इस प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक 


नहीं है। विपणन समिति की स्थिति तथा उसके कार्य क्षेत्र पर व्यावसायिक 
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दृष्टि से विचार करना चाहिए न कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। 
995 के अन्त में देश में 5,928 प्राथमिक विपणन 
समितियाँ कार्य कर रही थी। 4997-98 में इन समितियों ने 2,280 
करोड़ रू०0 मूल्य का कृषि उपज का विपणन किया। इसी वर्ष कृषि सा८ 
रनों की आपूर्ति का मूल्य 7,300 करोड़ रू0 व उपभोक्ता वस्तुओं के 


विपणन का मूल्य ],250 करोड़ रू0 था। 


सहकारी विपणन के लिए वित्त व्यवस्था 
("५४९४७ 70२ (0-"एार «0५४ 4ाराटद पर) 

प्रत्येक आर्थिक उद्यम अथवा उपक्रम के संचालन के लिए वित्त 
या धन आवश्यक है। विपणन समितियों को भी विपणन सम्बन्धी कार्यों के 
लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक 
समिति की वित्तीय आवश्यकताएँ कई तत्वों द्वारा निर्धारित होती है, 
जैसे-उनकी कुल बिक्री, उस क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक तथा अन्य 
परम्परागत रीतियाँ, व्यापारिक साख या ऋण, आदि। इसके अतिरिक्त, वे 
शर्तें भी जिन पर किसी सम्पत्ति को वितरण के लिए कृषि उत्पादन के 
साधन तथा उपभोग वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं 


को निर्धारित करती हैं। 


अल्पकालीन वित्त (9॥0-०ा गा३१06) - विपणन समिति को निम्नलिखित 

कार्यो के लिए अलपकालीन वित्त की जरूरत पड़ती है :- 

(]) सदस्यों को उनकी उपज की जमानत पर उस समय तक ऋण देने 
के लिए जब तक कि वह बिक नहीं जाती है। 


(2) उपज के क्रेताओं को प्रचलित व्यापारिक साख प्रदान करने के लिए 
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अर्थात कुछ समय तक के लिए उनको माल उधार खरीदने की 
सुविधा देने के लिए। 
(3) आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों से उनकी उपज को प्रत्यक्ष खरीद 
(0परांशा। एप्रा003265) के लिए। 
(4) सरकारी वयूली तथा मूल्य में स्थायित्व लाने की योजना के अन्तर्गत 
किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए। 
(5) कृषि उत्पादन के साधनों, जैसे - उर्वरकों, बीजों, कीटनाशका 
औषधियों, कृषि उपकरणों, आदि को उस सीमा तक संग्रहकरने के लिए 
जिस ,सीमा तक कि वे सरकार से चालान तथा ऋण पर प्राप्त नहीं किये 
जा सकते। 
(6) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम समितिर्यों के मार्फत वितरित की जाने वाली 
सामान्य माँग की उपभोग वस्तुएँ एकत्र करने के लिए। 
(7) समिति के प्रशासन सम्बन्धी व्ययों, जैसे - कर्मचारियों के पारिश्रमिक, 
भवन तथा गोदामों के किराये, सम्भाव्य हानियों आदि की पूर्ति के 
लिए । 


दीर्घकालीन वित्त ([,02-0०7॥ 48॥06) - विपणन समिति को निम्नलिखित 
कार्यो के लिये दीर्घकालीन वित्त की जरूरत पड़ती है ४- 

(।) प्रारम्भिक उपकरण तथा फर्नीचर आदि क्रय करने के लिए। 

(2) सहकारी केन्द्रीय बैंकों, शीर्ष अथवा जिला विपणन समितियों, थोक 
उपभोक्ता स्टोर्स, आदि के अंश खरीदने फे लिए। 

(3) सरकार अथवा व्यापारियों से खरीदे जाने वाले माल के लिए जमानत 
जमा करने के लिए। 


(4५) यातायात की व्यवस्था के लिए मोटरगाड़ियाँ खरीदने हेतु। 
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(5) प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पूँजीगत लागत 
(09भ[)9।| ००४) की व्यवस्था करने के लिए। 
(6) कृषि उपज, उपभोग वस्तुओं तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक 


उपकरणों को संग्रह करने के लिए तथा गोंदार्मों के निर्माण के लिए। 


वित्त के स्त्रोत 
(800॥२(८7:७ 07 एरर4र८४) 

विपणन समितियाँ निम्नलिखित स्त्रोतों से वित्त प्राप्त करती हैं :- 

(3) समिति की अंश-पूँजी में सरकार तथा सदस्यों का अंशदान। 

(2) समिति के पास सदस्यों का जमा धन (70०70थ85)। 

(3) उपार्जित लाभों से निर्मित कोष । 

(4) सहकारी वित्तीय संस्थानों तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त ऋण। 
(5) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण तथा अनुदान (09॥5)। 

द विपणन समितियों की अंश पूंजी में राज्य सरकारों का अंश 
दान सदस्यों के अंशदान की अपेक्षा बहुत ही अधिक रहा है। प्रतिशत के 
आधार पर राज्य सरकारों का अंशदान 4978-79 में प्राथमिक विपणन 
समितियों की अंश पूँजी में 65 प्रतिशत तथा सर्वोच्च और जिला विपणन 
समितियों की अंश पूँजी में क्रमशः 90 और 34 प्रतिशत था। राज्य 
स्तरीय समितियों का निजी कोष (0५श/॥९070705$) उनकी कुल कार्यशील पूँजी 
(४४०॥वध४४ (2४7०6) का 2 प्रतिशत, जिला स्तरीय समितियों का कोष 27 
प्रतिशत तथा प्राथमिक विपणन समितियों का 30 प्रतिशत था। मार्च 
998 में सहकारी विपणन समितियों की कुल कार्यशील पूँजी 5,067 
करोड़ रू0 थी। जमाएँ 767 करोड़ रू0 व स्वाधिकृत निधियाँ व,480 


करोड़ रू०0 थी। 
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विपणन तथा प्रोसेसिंग सम्बन्धी कार्य करने के लिए सहकारी 
विपणन समितियों को विभिन्‍न एजेन्सियों से जमानत माल के अधि 
कार-पत्नरों के आधार पर पेशगी तथा बन्धक ऋणों के रूप में प्राप्त उधार 
पर निर्भर रहना पड़ता है। कार्यशील पूँजी सहकारी बैंकों तथा स्टेट बैंक 
ऑफ इण्डिया से ऋण के रूप में प्राप्त की जाती हैं 965 में रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया ने विपणन प्रोसेसिंग समितियों को ऋण प्रदान करने के 
सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये थे, जो निम्नलिखित हैं :- 
(।) सहकारी समितियों को माल की जमानत अथवा माल के अधि 
_कार-पत्रों के आधार पर ही ऋण देना चाहिए, परन्तु इस प्रकार के 
ऋणों की रकमों में से क्रमशः 25 तथा 40 प्रतिशत “मार्जिन” की 
व्यवस्था की जानी चाहिए। 
(2) सहकारी समितियों को दिये गये जमानत-मुकक्‍्त ऋणों की रकम 
किसी भी दशा में उनकी अपनी निधियों (0५/॥९0 005) से अधिक नहीं 
छोनी चाहिए। 
(3) एक बार किसी समिति को जमानत-मुक्त ऋण देने का निश्चय कर 
लेने पर उसे जमानती अथवा माल के अधिकार-पत्नों के आधार पर ऋण 
नहीं देना चाडिए। 
(4) उस समिति की, जिसे किसी अन्य स्त्रोत से जमानत-मुक्त ऋण 
प्राप्त हो चुका है, सहकारी बैंक को इस प्रकार का ऋण नहीं देना चाहिए। 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गिरवी अथवा माल के अधिकार पत्रों 
के आधार पर विपणन समितियों को सीधे अथवा सहकारी बैंकों के मार्फत 
ऋण प्रदान करता है स्टेट बैंक ऋण देते समय स्टॉक की प्रकृति के अनुसार 
25 से 40 प्रतिशत तक “मार्जिन” काट लेता है जिन ऋणों के लिए राज्य 


सरकार द्वारा गारण्टी दी जाती है, उन पर स्टेट बैंक सामान्य ब्याज की दर 








से /2 प्रतिशत अधिक ब्याज लेता है, परन्तु अन्य दशाओं में ब्याज की 
दर सामान्य ब्याज-दर से 3/4 प्रतिशत अधिक होती हैं। राज्य सरकारों ने 
भी सहकारी समितियों को अपने नाम से खाद्यान्न खरीदने के लिए ऋण 
प्रदान किया था। राज्य वित्त निगर्मों. (8896 गराधा0०6 (_0फणथा०णा) तथा 
औद्योगिक वित्त निगम ([पाकशंब ग्रातभ06 (एएणथांणा) ने भी राज्य सरकार 


की गारण्टी पर प्रोसेसिंग समितियों को ऋण प्रदान किया था। 


सहकारी विपणन की प्रगति 
(0२200२7.85 07 (0-0ए0२ ७77५४ (७५२९७ ।7॥४०) 

हमारे देश में सहकारी विपणन का आरम्भ 7942 में 904 
के सहकारिता अधिनियम को संशोधित करके किया गया, क्योंकि 904 
का सहकार समिति अधिनियम केवल साख तक ही सीमित था। केन्द्रीय 
बैंकिंग जाँच समिति ने 930 में अपना यह विचार व्यक्त किया कि - 
“साख सहकारिता पर अभी बल जारी है और इसे स्वीकार नहीं किया गया 
कि ग्रामीण साख के संगठित विपणन का प्रश्न अधिक राष्ट्रीय महत्व का 
है। रैयत की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह 
इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस बीमारी का उपचार करना जिससे 
ऋणग्रस्तता बढ़ती है।” 

भारत में 79472 के सहकारिता अधिनियम को विपणन 
समितियों के विकास के लिए ही संशोधित किया गया था। सबसे पहली 
विपणन समिति की स्थापना अपने देश में 4943 में कुम्बाकोनम कृषि 
समिति के नाम से हुई यह समिति अपने सदस्यों को बीज, खाद तथा 
यंत्रों की पूर्ति करती थी। तथा उनकी उपज का विपणन करती थी। इसके 


पश्चात कई सहकारी विपणन समितियाँ विभिन्‍न स्थानों पर चालू की गयीं, 
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जैसे- 98 में कनटिक में रूई विक्रय सोसाइटी, 930 में दक्षिण 
गुजरात में सहकार रूई विपणन संघ, 930-3 में उत्तर प्रदेश में घी 
और गन्‍ना सोसाइटी आदि। अनुभव और व्यापारिक ज्ञान के अभाव तथा 
दोषपूर्ण संगठन क कारण बहुत सी समितियाँ कुछ समय बाद समाप्त हो 
गयीं, लेकिन इनसे अनुकूल प्रभावित होने वाला वर्ग इसे किसी न किसी 
रूप में चलाता रहा। 

बम्बई प्रान्त में क्रमशः 7975 तथा 977 में हुबली तथा 
गडक में दो सहकारी विपणन समितियाँ स्थापित की गयी थी। इन 
समितियों को स्थापित करने के दो उद्देश्य थे- 
() कृषि विपणन विभाग द्वारा बतायी गयी नयी विधि के अनुसार अच्छी 
किस्म की कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना, तथा 
(॥) ऐसी कपास की सामूहिक बिक्री की व्यवस्था करना। 

ऐसी समितियों की संख्या बढ़कर 7920-2व में 3३१ हो 
गयी और ॥942-43 तक 42 तक पहुँच गयी। मद्रास प्रान्त में 
920-27 में ऐसी केवल 2 ही समितियाँ थी, 943-44 में इनकी 
संख्या बढ़कर ।8] हो गयी। उत्तर-प्रदेश (संयुक्त प्रान्‍्त) में 7॥8 विपणन 
संघ थें | पंजाब में 4943-44 के अन्त में 37 बिक्री समितियाँ थीं। अन्य 
प्रान्तों- बिहार, बंगाल, कुर्ण, बड़ौदा तथा मैसूर में भी सहकारी विपणन ने 
थोड़ी बहुत प्रगति की थी। 

सन्‌ 4945 में सहकारी योजना समिति ने यह सुझाव दिया 
था कि आगामी दस वर्षों में कुल वार्षिक बिक्री योग्य अतिरेक (शगाप्षा 
७८७४४0]6 500[75) के 25 प्रतिशत भाग की बिक्री सहकारी संगठन द्वारा 
की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने देश को 2,000 


मण्डियों में एक-एक सहकारी समिति स्थापित करने का सुझाव दिया था, 
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जिससे प्रत्येक समिति सामूहिक रूप से कम से कम 200 गाँवों में एक 
वर्ग की सेवा कर सके। प्रत्येक समिति कृषि उपज के एकनत्नीकरण, 
वर्गीकरण, विधिकरण तथा किसानों के हित में उनके विक्रय आदि की 
व्यवस्था करती थी। समिति ने सहकारी साख तथा सहकारी वितरण 
व्यवस्थाओं में एक प्रभावकारी समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर 
दिया. था। समिति का एक सुझाव यह भी था कि पहले पाँच वर्षों तक 
सरकार को चाहिए कि वह इन समितियों को आर्थिक सहायता दे जिससे 
वे अपने प्रबन्ध व्यय की पूर्ति कर सके। परन्तु इन सुझावों को कार्यान्वित 
करने के लिए सरकार द्वाया कोई भी ऑलकालक नीति नहीं अपनायी गयी। 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के 
आधार पर 957| में सहकारी विपणन व्यवस्था पूर्णतया असन्तोषजनक 
थी। यद्यपि 954-52 में देश में सभी प्रकार की पंजीकृत (6शञांडरश०0) 
विपणन समितियों की संख्या 0,000 से भी अधिक थी, जिनमें 27 
राज्य सहकारी विपणन समितियाँ, 4,885 विपणन संघ तथा 8,000 से 
भी अधिक प्राथमिक समितियाँ सम्मिलित थीं। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था 
पर उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। सर्वेक्षण समिति ने 75 जिलों में से 
5 जिलें का सर्वेक्षण करने के बाद यह अनुमान लगाया था कि कृषि उपज 
की कुल बिक्री में सहकारी समितियों का योगदान एक प्रतिशत के ही 
बराबर था। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निजी 
व्यापारियों का एकाधिपत्य था। सर्वेक्षण समिति के अनुसार भारत में सफल 
सहकारी समितियों की संख्या बहुत ही कम है। इनमें से कुछ ऐसी 
समितियाँ अवश्य हैं जो विपणन व्यवस्था के भावी विकास का मार्गदर्शन 
कर सकती हैं परन्तु सम्पूर्ण सहकारी विपणन के ढाँचे में इन समितियों का 


योगदान नहीं के बराबर है। यदि भारत की समस्त सहकारी विपणन 
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समितियों का एकीकरण भी कर दिया जाय तो महत्व की दृष्टि से वे किसी 
का भी ध्यान आकुष्ट नहीं कर सकतीं, यद्यपि उनकी संख्या अधिक अवश्य 
है। ई.एम.हफ ने, जो भारतीय सहकारी आन्दोलन के विशेषज्ञ माने जाते 
हैं, ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि “देशों की तुलना में भारत के 
सहकारिता के चित्र में सहकारी विपणन को बहुत ही कम महत्व दिया 
जाता है।” 

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की 
प्रगति :- प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी आन्दोलन को पर्याप्त 
महत्व दिया गया। सहकारी विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए भी आशा 
व्यक्त की गयी थी तथा उसके विकास के लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित 
किये गये थे। परन्तु दाँतवाला समिति के अनुसार, “प्रथम योजना की अधि 
कांश अवधि में सहकारिता साख की जाँच करने के लिए नियुक्ति समिति 
((.णाप्रा।66 0 (:0-00थ4४०४४ (7९०४) ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त 
किये थे। उसके अनुसार, “प्रथम योजना की अवधि में सहकारी विपणन 
के विस्तार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये।” 4955-56 में 
समस्त सहकारी विपणन समितियों द्वार केवल 53 करोड़ रूपये के मूल्य 
की कृषि उपज की ही बिक्री की गयी, जो 950-57 में 47 करोड़ रूपये 
की बिक्री से विशेष अधिक नहीं थी। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन 
की प्रगति ४- द्वितीय योजनाकाल में सहकारी विपणन के विकास पर 
विशेष बल दिया गया । इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि दूसरी 
योजना के अन्त तक महत्वपूर्ण मण्डियों में ,800 प्राथमिक विपणनसमितियाँ 
स्थापित की जायेंगी। इन समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने 


के लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय तथा संघीय संस्था के रूप में एक 
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शीर्ष समिति (#9७६४ 500७५) स्थापित करने पर भी विचार किया गाया। 
सरकारी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में यह् निश्चय किया गया कि :- 
() सरकार समिति की अंश पूंजी में योगदान देगी, तथा 
() प्रारम्भिक वर्षो में विपणन तथा प्रोसेसिंग समितियों के प्रबन्ध व्यरयों 
की पूर्ति करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 

द्वितीय योजना काल में ,869 प्राथमिक समितियाँ स्थापित 
तथा पुर्नगठित की गयीं। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में शीर्ष 
समितियाँ भी स्थापित कर दी गयीं। अन्तर-राज्यीय (७ 88) व्यापार 
बढ़ाने, शीर्ष विपणन समितियों के कार्यो को समन्वित करने तथा उन्हें 
विपणन (बाजार) सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि 
सहकारी विपणन संघ (पिज्वाणा॥ 80परपा4 ०0-00०20ए6 |४॥८०॥॥९ 
76604०7०7) भी स्थापित किया गया। दूसरी योजना के अन्त में 24 शीर्ष, 
।7व केन्द्रीय तथा 3,08 प्राथमिक विपणन समितियाँ थीं। योजना के 
अन्त में समितियों द्वारा ।74 करोड़ रूपये के मूल्य की कृषि-उपज का 
व्यवसाय किया गया। यद्यपि अपने आप में व्यावसायिक दृष्टि से इस बिक्री 
को सनन्‍्तोषजनक कहा जा सकता है, फिर भी यह प्रगति आशानुकूल नहीं 
थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि समितियों के कुल व्यवसाय में 50 
प्रतिशत व्यवसाय गन्‍नों की बिक्री से ही सम्बन्धित था। इस सम्बन्ध में 
दाँतवाला समिति का यह विचार था कि “यदि 74 करोड़ रूपये के मूल्य 
की कुल बिक्री पर भी विचार किया जाय तो यही कहा जायेगा कि देश में 
कृषि उपज की कुल बिक्री में सहकारी समितियों द्वारा की गयी बिक्री 
नगण्य थी।” वास्तव में, इस योजनाकाल में सहकारी विपणन ने पूरी तरह 


कृषि-उपज के विपणन को प्रभावित नहीं किया। 
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क्‍ तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की 
प्रगति :- तृतीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण साख को वितरित करने के 
लिए क्‍ बनाये गये कार्यक्रम में सहकारी विपणन के विकास को विशेष महत्व 
प्रदान किया गया। इस क्षेत्र का विकास केवल वांछनीय ही नहीं था, बल्कि 
सहकारी साख के विस्तार तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस 
दिशा में सक्रिय कदम उठाना बहुत ही आवश्यक था। इस सम्बन्ध में यह 
निश्चित किया गया कि तृतीय योजनाकाल में सहकारी विपणन व्यवस्था 
को मजबूत बनाया जायेगा तथा नये क्षेत्रों में ऐसी समितियों को स्थापित 
करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अन्त तक 
544 नयी विपणन समितियों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया। यह भी लक्ष्य रखा गया कि योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी 
विपणन समितियों द्वारा 360 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि-उपज का विक्रय 
किया जायेगा। इस प्रकार विगत योजना की अपेक्षा बिक्री लगभग दूनी हो 
जायेगी । 

इस योजना में सहकारी विपणन व्यवस्था का विकास करने के 
लिए निर्धारित अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे :- 
(3) 544 नयी विपणन समितियों की स्थापना, 
(2) कृषि उपज की बिक्री की मात्रा में दुगुनी वृद्धि अर्थात 360 करोड़ 
रूपये की बिक्री, 
(3) 980 अतिरिक्त गोदार्मों की स्थापना, 
(4) समितियों की पूँजी में सरकार का योगदान, 
(5) गोदार्मों के निर्माण के लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता, 
(6) शीत-संग्रहालयों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, 


(7) प्रबन्ध व्यय, तथा 
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(8) वस्तुओं का वर्गीकरण करने वाली इकाईयाँ स्थापित करने के लिए 
आर्थिक सहायता के रूप में आवश्यक वित्तीय सहायता देने की भी 
व्यवस्था की गयी। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 442 ऐसी अतिरिक्त 
प्राथमिक समितियाँ स्थापित की गयीं जिनमें सरकार या राज्य भी भागीदार 
था। इस प्रकार 966 के जून के अन्त में राज्य की साझेदारी में स्थापित 
समितियाँ (8[86 एथ्वा॥४80 $5000०765) की संख्या 2,32॥] थी। इनके अतिरिक्त, 
उस समय तक योजना कार्यक्रम के बाहर ०00 विपणन समितियाँ स्थापित 
की जा चुकी थी। समस्त समितियों ने 30 करोड़ रूपये की कृषि उपज 
का विपणन किया। 

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी विपणन 
की प्रणति :- चौथी पंचवर्षीय योजना काल के लिए सहकारी विपणन 
समितियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे :- 

(3) वर्तमान सहकारी विपणन ढॉँचे को विशेषकर प्राथमिक स्तर पर 

मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे । 

(2) राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर शीर्ष संघों को इस प्रकार मजबूत बनाया 

जायेगा कि आदर्श कुशलता प्राप्त कर सकें। 

(3) अधिक से अधिक विपणन समितियों में वस्तुओं के श्रेणीयन, संग्रण 

तथा अन्य तकनीकी विधियों की शुरूआत की जायेगी। 

(4) पिछले वर्षों में वस्तुओं के श्रेणीयन तथा वर्गीकरण करने के लिए 

आवश्यक उपकरणों तथा कर्मचारियों से युक्त इकाईयाँ स्थापित करने 

का जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है, उसे चालू रखा जायेगा। 

(5) मूल्य उतार-चढ़ाव कोष रखने की योजना, जो समितियों को वस्तुओं 

को खरीदने में सहायक होती हैं, चालू रखी जायेगी। 
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चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में सहकारी विपणन ने कोई 
उल्लेखनीय प्रणति नहीं की किन्तु बाद के वर्षो में कृषि उपज के सहकारी 
विपणन में तेजी से वृद्धि हुई। कृषि उपज क विक्रय का 900 करोड़ रूपये 
का लक्ष्य पार कर लिया गया तथा सहकारी विपणन समितियों द्वार 
कृषि-उपज के बिक्री 973-74 में ],0 करोड़ रूपये तक पहुँच गयी । 
किन्तु सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता 4.6 मि०मी० टन के लक्ष्य 
के विरूद्ध 4.] मि0मी०0 टन तक ही बढ़ाई जा सकी। तेज प्रगति के 
बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय विषतमताएँ बनी रहीं। 

पाँचवी पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति 
 -- पाँचवी योजना में वर्तमान सहकारी विपणन समितियों को मजबूत 
बनाने के लिए विशेष कदम उठाये गये। इस योजनाकाल में कुल 00 
नयी प्राथमिक विपणन समितियाँ बनाने का लक्ष्य रखा गया। अनुमान 
लगाया गया कि योजना के अन्तिम वर्ष में ये समितियाँ ,900 करोड़ 
रूपये के कृषि माल का व्यापार कर सकेंगी। यह भी आशा की गायी कि 
ये समितियाँ 80 करोड़ रूपये मूल्य का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा ॥5 
करोड़ रूपये के मूल्य का निर्यात व्यापार करने में समर्थ होंगी। सहकारी 
भण्डारण क्षमता बढ़कर 6.8 मि0मी0 टन तक पहुँच जायेगी। 

सहकारी वर्ष 977-78 के अन्त तक 3,592 प्राथमिक 
विपणन समितियाँ विद्यमान थीं, जिनमें से 2,866 सामान्य उद्देश्य हेतु 
तथा 726 वस्तुओं के विपणन हेतु कार्य कर रही थीं। इन समितियों की 
सदस्य संख्या 39.29 लाख थीं। इनकी कुल कार्यशील पूँजी 357 करोड़ 
रूपये थी। 977-78 में सहकारी संस्थाओं ने ०969 करोड़ रूपये के 
कृषि उत्पाद का विपणन किया, जबकि 4975-76 में ।,28 कररोड़ 


रूपये मूल्य के कृषि उत्पाद का विपणन किया था। 979-80 के अन्त 
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में सहकारी समितियों द्वारा किये गये कृषि उत्पादों के विपणन मूल्य 
,750 करोड़ रूपये था। इन उत्पादों में गन्ना, खाद्यान्न और कपास 
प्रमुख थें। इस बिक्री में पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश और उत्तर-प्रदेश 
का बहुत बड़ा हिस्सा था। 

द सहकारी अविकसित राज्यों में सहकारी विपणन की विकास 
योजनाएँ :- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सहकारी रूप से 
अविकसित राज्यों में सहकारी विपणन, सहकारी विधायन (प्रोसेसिंग), 
सहकारी संग्रह एवं सहकारी पूर्ति के विकास हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 
लागू की गयी। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
(विक्चाणानं 00-%कथभाए० 706ए९०एञाशा। (07७ण०४०ा) ने चुनिन्दा सहकारी संस्थाओं 
की अंशपूँजी के आधार को सुदृढ़ करने में राज्य सरकारों को सहायता दी। 
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों, वन उत्पार्दों, 
उर्वरकों एवं उपभोक्‍ता वस्तुओं के व्यापार एवं वितरण व्यवस्था के सुधार 
एवं विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना है। 977-78 के 
अन्त तक विभिन्‍न राज्य सरकारों को 72.60 लाख रूपये की राशि दी 
गयी । यह सहायता 227 सहकारी विपणन समितियों के अंश पूंजी आध६. 
ग़र को मजबूत करने के लिए दी गयी थी। इसके अलावा 78 सहकारी 
विपणन समितियों को परिवहन वाहन खरीदने के लिए 62.72 लाख रूपये 
की सहायता भी दी गयी। वर्ष 4975-76 से 977-78 के दौरान 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य स्तरीय विपणन संघों को इनकी 
गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त देने की 
योजना के अन्तर्गत 5.84 करोड़ रूपये की सहायता राज्य सरकारों को 


दी। 
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छठी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी विपणन की 
प्रगति :- छठी पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु 
निम्न कदम उठाने की बात कही गई थी :- 
(।) प्राथमिक समितियों को मजबूत किया जायेगा जिससे कि वे प्रभावकारी 
ढंग से बहु-उद्देशीय इकाईयों के रूप में अपने सदस्यों की विभिन्‍न 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 3 
(2) वर्तमान सहकारी समितियों नीतियों व तरीकों का पुनः परीक्षण किंया 
जायेगा जिससे कि वे ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति के उत्पादन में 
अधिक अच्छे तरीके से योगदान दे सकें। 
(3) शीर्ष संस्थाओं का पुनर्स्थापन (२6०ांक्राधांणा) व संघनन ((:0॥80॥09- 
(07) किया जायेगा जिससे कि वे अपने माध्यम वाली संस्थाओं की प्रभावी 
ढंग से सहायता कर सकें। 
(4) प्रबन्धकीय योग्यता का विकास करने के लिए पेशेवर प्रबन्धकीय कैडर 
का विकास किया जायेगा। 

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति 
:- सातवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन सम्बन्धी लक्ष्य निम्न 
बताये गये हैं :- 


सहकारी विपणन के लक्ष्य (7985-9 0) 


अर्यी ः इकाई उपलब्ध स्तर लक्ष्य 
(।984-8 5) (। 98 9-9 0) 


षे उत्पादों का विपणन।|करोड़ रूए०0 में 2,700 5,000 
,500 3,400 
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का वितरण 






का वितरण 





आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी विपणन की प्रगति ४- 

द 990-9] में भारत में लगभग 6,460 सहकारी विपणन 
समितियाँ थीं। 993-94 में सहकारी समितियों द्वार 7500 करोड़ 
रूपये के कृषि उत्पादों का विपणन किया गया। सहकारी विपणन समितियों 
ने 992-93 में 2,608 करोड़ रूपये के खाद (उर्वरक) का विपणन 
किया गया। इसी वर्ष 5,075 करोड़ रू0 मूल्य की उपभोक्‍ता वस्तुओं का 
विपणन किया गया। 992-93 में समितियों की भण्डारण क्षमता बक़कर 
03.44 लाख मी. टन हो गई। मार्च 993 में शीतागारों की संख्या 


3,767 थी तथा क्षमता 85.77 लाख टन थी। 


मार्च 4995 को सहकारी विपणन समितियों की स्थिति 


संख्या 6,300 
सदस्यता 70.22 लाख 

. | स्वाधिकृत निधियाँ ,096 करोड़ रू0 
जमाएँ 42 करोड़ रू0 
कार्यशील पूँजी 5,036 करोड़ रू० 
ऋण दिये ,253 करोड़ रू० 
बकाया ऋण 320 करोड़ रू0 
अतिदेय 55 करोड़ रू० 





सहकारी विपणन समितियों सहित सभी गैर-साख समितियों 
ने ]994-95 में 7,279 करोड़ रूपये मूल्य की कृषि उपज का विपणन 
किया। कृषि के लिए आवश्यक सामग्री की बिक्री 4,482 करोड़ रू0 थी। 


आज विपणन सम्बन्धी सहकारी समितियाँ लगभग सभी 
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मण्डियों में कार्य कर रही हैं। सहकारी समितियाँ फल एवं सब्जियों के 
प्रसंस्करण, गन्‍ने की पेराई, कपास की ओटाई आदि के क्षेत्र में कार्यरत 
हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम सहकारी समितियों के 
माध्यम से कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, संचयन, निर्यात 
एवं आयात के लिए कार्यक्रमों का आयोजन एवं संवर्द्धन करता है। देश में 
सहकारी विपणन का जाल बिछ गया है। यथा - प्राथमिक स्तर पर 
प्राथमिक विपण्न समितियाँ, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय समितियाँ, राज्य 
स्तर पर सहकार विपणन संघ तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकार 
विपणन संघ (पैफेड) है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकार तम्बाकू उत्पादन 
संघ लिमिटेड राष्ट्रीय उपभोक्‍त्ता सहकारी संघ एवं भारतीय जनजातीय 
सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) हैं। 

इस प्रकार सहकारी बिक्री संगठनों की गतिविधियों में प्रसार 
हुआ है कृषि उपज की बिक्री के साथ-साथ उर्वरक, नवीन किस्म के बीज, 
कृषि .उपकरण, मशीनें एवं कीटनाशक दवाइयों की भी आपूर्ति सहकारी 
समितियों के माध्यम से की जाती है। वस्तुतः सेवा सहकारिता” की 
गतिविधियों का प्रसार भारत में अधिक तेजी से हुआ है और सेवा 
सहकारिता का ही एक स्वरूप सहकार विपणन समितियाँ हैं। सहकारी 
संगठनों द्वारा भण्डारण की सुविधार्येकी प्रदान की जा रही है सरकार की 
खाद्य संग्रह्योजना के अन्तर्गत अनाज खरीद का मुख्य दायितव सहकारी 


विपणन समितियों को ही दिया गया है। 


सुझाव ($ए.्ट2०४॥0॥5) स्‍- 


सहकारी विपणन के अध्ययन के पश्चात्‌ सहकारी विपणन की 


प्रगति के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैंः- 





सनम वध भाअअभक 5५ ल्‍अभ भव एल उन नह य५५३५ आभार भा ना धारा 4 ननननलइलललसमललनलुलमलााु भा ााााााााााााााााााााआाआआा॥ए७॥७८एल्‍७७७७७७८७८७८्७ए्शएएरएल्‍रनननत 
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(3) 


(4-) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


विपणन समितियों को मण्डियों के निकट स्थापित करना चाहिए तथा 
उनका कार्य-क्षेत्र सम्बन्धित बाजारों की पृष्ठभूमि के आधार पर 
निर्धारित किया जाना चाहिए। 

सभी कृषि साख समितियों को विपणन समितियों से सम्बद्ध करने 
के प्रयत्न किये जाने चाहिए तथा साख एवं विपणन में 
प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की जानी 
चाहिए। 

मिर्घा समिति के सुझावों के अनुसार उत्पादक व्यापारी को विपणन 
समिति की पूर्ण सदस्यता नहीं प्रदान की जानी चाहिए। 

सहकारी विभाग के अधिकारी को इस बात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए कि व्यापारी सहकारी विपणन समितियों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करके अनुचित लाभ न उठा पायें। 

योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 
विपणन समितियों को यह चाहिए कि वे समान्‍य प्रबन्धकीय 

पदों के निर्माण की व्यवस्था करें। इसके साथ डी साथ उन्हें वर्तमान 
प्रबन्धकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। 

एक औसत प्राथमिक विपणन समिति के पास कम से कम 2 लाख 
रूपये की पूँजी होनी चाहिए। इसके लिए उचित प्रयत्न किये जाने 
चाहिए । 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्राथमिक विपणन समितियों की 
आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता देनी चाहढिए। 

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को चाहिए कि वह स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 
को अपने अतिरिक्त कोष से बैंक दर पर अतिरिक्त ऋण दे जिससे 
स्टेट बैंक विपणन समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 
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(9) 


(0) 


() 


(] 2) 


(। 3) 


(4) 


(। 5) 


विपणन समितियों को अपने सदस्यों की उपज बेचने से पहले 
श्रेणीयन तथा विधिकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। 

उपभोक्‍ता तथा उत्पादक सहकारी समितियों को चाहिए कि वे 
विपणन समितियों के साथ मिलकर कार्य करें। 

विपणन समितियों को और अधिक गोदाम बनाने चाहिए। इसमें 
उन्हें सरकार की मदद लेनी चाहिए। 

केवल वास्तविक उत्पादक ही प्राथमिक विपणन समिति की कार्यकारिणी 
में मनोनीत किये जा सकें, इस उद्देश्य से यह आवश्यक है 
कि सहकारी अधिनियम में एक ऐसा उपनियम जोड़ा जाय जिससे 
कि प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी उपज का एक निश्चित भाग दो 
वर्षो तक विपणन समिति की मार्फत बेचना अनिवार्य हो जाय। 
समिति के संचालकों को केवल संचालन सम्बन्धी नियम निर्धारित 
करने के अधिकार ही प्राप्त होने चाहिए। समिति केदैनिक कार्यों 
में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य-संचालन का भार 
एवं दायित्व प्रबन्धक को ही सौंप देना चाहिए। 

सहकारी विपणन में प्रशिक्षण के लिए जो विशेष व्यवस्था की गयी 
है, वह अधिक रोजगार-सुलभ (थाएं0्जधाशा.. ०7०70680) ढोनी 
चाहिए। 

अधिक से अधिक बाजारों को नियमित बनाने एवं नियन्त्रित करने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए | 


सहकारी विपणन के सम्बन्ध में दाँतवाला समिति [शव 


(70॥00९6) ने कहा था कि, “सहकारी समितियों की श्रेष्ठता अपेक्षाकृत 


अच्छी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता में निहित है, कृषि-उपज का 
व्यापारियों की अपेक्षा मूल्य देने में नहीं।” 
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उर्वरक उद्योग का विपणन 


(७97९ध॥४ 0| 7९॥॥॥5९/ ]॥00507५) ७ ९(॥7 0| 7८४8८: 0॥5[") 


भारत में उर्वरक-बाजार अन्य उपयोगी वस्तुओं के बाजार से 

काफी विशिष्ट एवं भिन्‍न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ए8550779 (00॥0765 
200) 955 द्वारा उर्वरक आवश्यक वस्तु घोषित किया जा चुका कै, इसका 
उत्पादन, वितरण एवं उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम (50.५) के अनुच्छेद 
-“3 के अधीन सरकार द्वारा नियन्त्रित होता है। यह अनुच्छेद आवश्यक 
वस्तु उत्पादन हेतु लाइसेन्स एवं परमिट उपलब्ध कराता है साथ ही उपयोग 
में लाने हेतु इसके वितरण एवं निस्तारण की व्यवस्था करता है। यह 
सरकार को आवश्यक वस्तुओं का कीमत तय करने के लिए भी अधिकृत 
करता है, जो भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी के भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं के विभिन्‍न स्थानों 
से सम्बन्धित छोत है। वितरण और उर्वरक की बिक्री वेट और मेजरर्स 
(पैकेजेज कमोडिटीज) रूलूस 977 के प्रावधानों के अनुरूप होता है जो 
उत्पादक एवं पैकर्स के लिए रजिस्टेबल आवश्यक होता है और पैंकिंग एवं 
मार्किग फुटकर बिक्री की जरूरतों के अनुरूप होता है। जो सभी उत्पादक 
एवं पैर्कस के लिए रजिस्टेबल आवश्यक होता है और पैकिंग एवं मार्किंग 
फुटकर बिक्री होल-सोल एवं निर्यात-आयात की जरूरतों के अनुरूप होता 
है। इस प्रावधान में पुनः प्रत्येक पैकिंग के लिए निश्चित एवं स्पष्ट प्राव६ 
ग़्न इस प्रकार बनाये गये हैं :- 

(अ) उत्पादनकर्ता का नाम पता या जहाँ उत्पादनकर्त्ता नहीं है पेकर 

का, उत्पादनकर्ता का, लिखित सहमति, 

(ब) सामान्य या उत्पाद नाम पैकेज के साथ, 


(स) शुद्ध मात्रा निश्चित भार या माप, 
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(द) उत्पाद का माह और वर्ष तथा पूर्व पैकिंग, 

(य) वस्तु की संख्यागत बिक्री (पा 84) कीमत, 

(र) पैकेज का बिक्री मूल्य आदि। 

उत्पाद के लिए माह और वर्ष उधृत करने की जरूरत या पूर्व 
पैकिंग रासायनिक उर्वरकों के लिए लागू नहीं होती है। केन्द्रीय सरकार को 
पुनः अधिकृत किया गया है। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 4985 (शा 
(-०7॥70! (9086 985) के अन्तर्गत अधिकतम कीमत तय करने के लिए जिस 
आधार पर नेत्रजन उर्वरक (जञ02०70प5 एशा।[505) अधिकृत बिक्रेता (066॥०5), 
उतपादनकर्ता या फुटकर स्तर पर वितरण करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उर्वरक 
का वितरण लगातार होता रहे। यह अधिकतर अनियन्त्रित उर्वरकों जैसे 
फासफेटिक पोटेशियम (?॥0कपक्षां० 20093) उर्वरक मिश्रणों के लिए नहीं 
है। उर्वरक नियन्त्रण आदेश 985 में (750) यह भी अधिकृत किया गया 
है कि कोई वितरक (0660७), उत्पादक (]/क्षापश्चितपढ) या फुटकर वितरक 
एजेन्सी (200 छ्॒वाए॥गाए ४४००५) न तो बिक्री करेंगे या नेत्रजन उर्वरक 
(रांा0240705 7४5०३) बेचने हेतु निश्चित अधिकतम कीमत या रेट से 
अधिक दर पर बिक्री हेतु आमन्त्रित करेंगे। कोई भी व्यक्ति (५० 9०5०) 
इस आदेश के अर्न्तगत चाहे वह् उत्पादक, एक पूल हैन्डलिंग ऐजेन्सी, थोक 
विक्रेता या फुटकर विक्रेता हो, आदेश में वर्णित प्रावधानों के अलावा उर्वरक 
बिक्री का व्यापार करने हेतु आमन्त्रित नहीं करेगा। बशर्ते कि राज्य सरकार 
द्वारा वह व्यक्ति नेत्रजन उर्वरक बिक्री करने हेतु विमुक्त (ऋणाशा?26) किया 
गया हो। क्षेत्र विशेष (/४७४) एवं दशायें (०00॥07$) आदेश में वर्णित हों। 
यह ध्यान देने योग्य है कि उर्वरक नियंत्रक आदेश आवश्यक 

वस्तु अधिनियम 955 का सहयोगी आदेश है। जिसमें किसी सूचीबद्धता 


का प्रावधान नहीं है। आदेश के प्रावधानों का उलंघन करने पर जो सजायें 
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निश्चित या निर्धारित की गयी हैं वह 0» के अनुभाग 3-१ ० में वर्णित 
प्रावधानों में हैं। 

हमारा उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उर्वरक नियंत्रण 
आदेश के प्रावधानों पर पूर्ण बहस शुरू करने का है जैसे, भारत सरकार 
ने बाजार में उर्वरक अनुपलब्धता पर प्रकाश डालने के लिए समय-समय 
पर आदेश दिया है। उर्वरक-बाजार (एका5इथ्ष |/४[८०) के मूल उद्देश्यों पर 
प्रकाश डालने छेतु एवं समीक्षा करने हेतु एकत्रित हुया जाय। यह पुनः 
स्मरणीय है कि कैसे भारत में उर्वरक उद्योग और इसका बाजार स्थापित 
हुआ था तथा बहुत ही बृहद कृषि तकनीक जैसे उर्वरकों के प्रति 
आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भारत सरकार के प्रयास से एक 
वर्णनात्मक संगठन बनाया गया। जब पब्लिक सेक्टर के अधीन उर्वरक 
कारखानों के स्थापित करने का निर्णय लिया गया तब इसका उद्देश्य 
उर्वरकों की अपूर्ण पूर्ति (आन्तरिक बाजार में) से कृषि को मुक्त कराना ही 
नहीं था बल्कि राष्ट्रीय गौरव को सुरक्षित रखते हुए हमारे देशवासियों के 
लिए खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध करायी जाय। इस अवसर पर यह विकल्प 
(आप्सन) खुला था कि हम पूर्णतया उर्वरक आयात पर निर्भर रहें क्योंकि 
जब हम देखेंगे कि अन्तर्रष्ट्रीय बाजार में निश्चित डी उर्वरकों की कीमत 
कम थीं। राष्ट्रीय प्राकृतिक श्रोतों से प्राप्त एवं बनाये गये उर्वरकों की 
तुलना में और अगर आज भी उर्वरक तथा इसके बनाये जाने वाली 
वस्तुओं से सब्सीडी हटा ली जाय तो हमारे घरेलू उर्वरक की कीमतों की 
तुलना में वह (आयातित) उर्वरक लाभदायक सिद्ध डोगी। 

जैसा कि पहले हम बताचुके हर कि उर्वरक बाजार की एक 
विशेषता होती है, यह एक बनायी गयी स्पर्धा है, हम इसे प्राकृतिक 
स्पर्धा भी कह सकते हैं उर्वरक उद्योग को तीनों सेक्टरों-पब्लिक, प्राइवेट 
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तथा कोऑपरेटिव ने अपने क्षेत्रों में बाजार की पकड़ बना लिया है जिसे 
सरकार द्वारा पडले ही चिन्हित किया जा चुका है। ताकी कोई भी एक दूसरे 
के बाजार क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा न कर सके। दूसरे शब्दों में भारत का 
उर्वरक बाजार भौगोलिक आधार पर प्रति इकाई प्रतिस्पर्धा एकाधिकार के 
लिए भिन्‍न है, ताकी प्रत्येक इकाई अपने सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार 
सम्बन्धित बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरक की आपूर्ति मुहैया 
कर सके। 
फिर भी उर्वरक उद्योग का एक दूसरा विशेष आधार और इसका 
बाजार-व्यवहार उपभोक्ता वस्तु उद्योग से भिन्‍न है जिसका उत्पादन शहरी 
उपभोक्‍ताओं के लिए आवश्यक किया गया है, यहाँ एक उद्योग किसानों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित की गयी है। शहरी क्षेत्र के 
उपभोक्‍ताओं की उपयोगी वस्तु उद्योग की तुलना में उर्वरक बाजार की 
योजना को आदर्श नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि परम्परागत आदर्श 
मार्केटिंग में उत्पादनकर्ता अपनी उत्पाद का विज्ञापन उसकी गुणवत्ता, 
उपयोगिता, दूसरे से उत्तम अपने उपभोक्ताओं को बताता है, उर्वरक उद्योग 
का विज्ञापन अपने उपभोक्ताओं जैसे किसानों के लिए कठिन है। इसके दो 
मूलभूत कारण हैं, परम्परागत मारकेटिंग विज्ञापन कपड़ा एवं सौन्दर्य 
प्रसाधन उद्योग के विज्ञापन की तरह उर्वरक के लिए भी क्यों नहीं अपनाये 
जाते और सरकार ने भी उर्वरक उद्योग के विज्ञापन के लिए प्रारम्भ से डी 
क्यों कदम उठाये इसके निम्न अनिवार्यतायें हैं :- 
(4) उर्वरक का एक कृषि उत्पाद छोने के नाते, इसके कीमत का 
निर्धारित बाजार नियन्त्रित करने वाली शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता 
और न ही इसका उत्पादन उद्योगपतियों के स्वेच्छा पर छोड़ा जा सकता है। 


(2) रासायनिक उर्वरक का उपयोग परम्परा और संस्कृति के विपरीत 





होने के कारण उपभोक्ता किसान धीरे-धीरे सामाजिक धारा में इसको 
उपयोग करने हेतु आ रहे हैं। 

उपरोक्त वर्णित दोनों अनिवार्यताएँ इसलिए सरकार द्वारा लगाई 
गयी है ताकि उर्वरकों के उत्पादन एवं देश में इसकी बिक्री हेतु प्रभावशाली 
ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके। 

उर्वरकों का विपणन (४०९) भारत के छः लाख (35४ ]80॥) 
गाँवों तक है जो 2004 के (सेन्सस) जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत 


के कुल जनसंख्या का लगभग 65.78 प्रतिशत है (निम्न सारिणी देखिए)। 


वर्ष [कुल जनसंख्या कुल आबादी का प्रतिशत 
(१000) (000) 


4,39,235 








5,48,]60 
6,85,85 
8,44,320 


।0,27,000 


यह विपणन (५थ४॥॥४) शहरी विपणन से पूर्णतः अलग है या 


शहरी लोगों का विपणन जो कुल जनसंख्या का 25.72 प्रतिशत हैं तथा 
जिन्हें उर्वरकों से कुछ लेना-देना नहीं है। भारत में उर्वरक विपणन का 
तरीका बनाई गयी नितियों से प्रभावित होती है साथ ही जो किसानों के 
आसानी से पहुँच के अन्दर हो, पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर प्राप्त हो 
सके। 

ऐसा नहीं है कि उर्वरक विपणन को हमेशा एक नई आर्थिक एवं 


वाणिज्यिक अध्ययन की आवश्यकता है; बल्कि वास्तव में इसके विशेष स्तर 
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जैसे एक उपयोगी वस्तु, उर्वरकों का (मारकेटिंग) विपणन संस्थाओं के उजन्हहीं 
सिद्धान्तों पर आधारित है जैसे अन्य दूसरी वस्तुओं का आदान-प्रदान होता 
है। कहने के लिए इसे बाजारू दृष्टिकोणों से न ही संगठित किया गया है 
न डी इसमें विलक्षण विपणन प्रतिभा है। आखिरकार यही सुझाया गया है 
कि उर्वरक उद्योग में कीमतों का नियन्त्रित बाजार है साथ ही कीमत 
नियंत्रण सत्ता एवं स्पर्धा के निहित तथ्य भी हैं। 

भारत में उर्वरक व्यापार के मुख्य तीन स्त्रोत हैं :- 

( व) आयातित उर्वरक; पोटाश को छोड़कर, 

(2) आयातित पोटाश उर्वरक, 

(3) विभिन्‍न प्रकार के घरेलू उर्वरक. 

3. आयातित उर्वरक (पोठाश को छोड़कर) उदाहरण के लिए- भारत 
सरकार ने 4944 में अपने केन्द्रीय उर्वरक पूल से उपलब्ध उर्वरक का 
सही एवं समान वितरण बाजार में करने के लिए किया था। इसका अपना 
कोई विपणन संगठन नहीं है, यह कार्य भारत खाद्य निगम एवं कुछ घरेलू 
उर्वरक निर्माता संस्थाओं जिन्हें “पूल हैन्डलींग एजेन्सीज” का नाम दिया 
गया था, के द्वारा सम्पन्न होता था। पूलिंग की प्रक्रिया प्राकृतिक ओत साथ 
में आयातित उर्वरक विशेषकर मुख्यरूप से नेत्रजन उर्वरक का दिसम्बर 
965 तक जारी रहा। इस व्यवस्था में भारत सरकार उपलब्ध उर्वरकों की 
यथावत कीमत को अधिगृहीत करती है। इस प्रकार अधिगृढीत की गयी 
उर्वरकों की मात्रा को विभिन्‍न रा्ज्यों/ अन्य संस्थाओं को एक समान 
कीमत पर पूरे देश में आबंटित किया जाता है। किसी भी तरह मिश्रित 
उर्वरक, सुपरफासफेट, अमोनियम क्लोराइड आदि पर कोई नियन्त्रण नहीं 
किया जाता है। इसके उत्पादक पूरे देश में कहीं भी विपणन (७८०॥ा९) 


के लिए स्वतन्त्र हैं। भारत सरकार नेत्रजन उर्वरक के लिए राज्यों से उनकी 
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आवश्यकताओं की मांग करती है और उसी के अनुसार राज्यों के हिस्से 
की पूर्ति की जाती है। राज्यों की बारी ([प7) आने पर विभिन्‍न ऐजेन्सियों 
जैसे- सहकारी संस्थायें, पब्लिक डिपो, प्राइवेट डीलर आदि से उर्वरक प्राप्त 
करते हैं। इन संस्थाओं का उर्वरक विपणन कार्य आगे भी वर्णित किया 
गया है। 

भारतीय खाद्य निगम 4978 तक आयात किये हुए नेत्रजन 
उर्वरकों के वितरण का सम्पूर्ण कार्य करता था। कुछ घरेलू उत्पाद आयातित 
उर्वरकों, लेकिन बहुत ही सीमित माप में, केवल “बुवाई प्रोग्राम” के लिए 
अपने द्वारा उत्पादित उर्वरकों के विपणन के लिए अन्ततोगत्वा तैयार किये 
गये थे लेकिन बन्दरगाहों पर कार्य पूर्ण करने हेतु उनका कोई साधन नहीं 
था। भारतीय खाद्य निगम ही सीमित मात्रा में यह कार्य कर सकती थी 
लेकिन उसी समय खाद्यान्न एकत्रित करके बड़े गोदारमों में रखने का कार्य 
भी सम्पन्न होता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आयातित उर्वरकों 
के वितरण के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जाय और देश के कुछ चुने 
हुए उर्वरक संस्थाओं की सहायता से इसकी शुरूआत की जाय। यह 
महसूस किया गया कि घरेलू उत्पादकों के पास बेहतर विपणन इन्फ्रास 
ट्रकचर है और उनके पास आयातित उर्वरकों के विपणन के लिए बढ़ कर 
प्रभावकारी कीमत और तरीके पूरी तरह तैयार है। यह भी इच्छानुरूप होगा 
कि उर्वरक व्यापार के विपणन और वितरण की प्रतिस्पर्धा की भावना तत्व 
जागृत किया जाय। 

वर्तमान में निम्नांकित घरेलू उर्वरक उत्पदक क्षेत्रीय वितरक 
एजेन्ट का कार्य कर रहे हैं +- 

- [796 एछहाा]॥50०४ का (शा [78५987006 70. (४७९८7) 


2- ७०7४५ 7॥॥897%5 8/0. (॥7]) 
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3- २३५३ 0॥0॥०३] ॥0 ए27]$0% (२(:७) 

4- चि्ाए40० धाशां2१9$ ॥0 एश/7[825 (९४) 

>> 50पगाहा एशा0 जाथां०॥ 0050765 ("०0. ].(0, (७?() 

0- तरागवपरइशा फ्ाा।$इश (00ण7ांणा (ना) 

+- गाता 70089 7॥0. (!श ) 

आयतित उर्वरकों को सम्बन्धित पूल हैन्डलिंग एजेन्ट को बतौर 
मालिकाना आधार पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जो वितरण और 
विपणन कार्य सम्पन्न करने हेतु भ्रुगतान करते हैं। साथ ही क्रेडिट हैन्डलिंग 
एजेन्टस को भी बन्दरगाह के खर्चो की पूर्ति हेतु उचित रकम दिया जाता 
है ताकी वैग की कीमत, फेटर्चाज वितरण मार्जिन तथा अन्य मार्केटिगं खर्चे 
(०0४) पूरे किये जा सकें। राज्यों द्वारा स्टाफ वितरण कार्य सम्पन्न कराने 
में केन्द्र सरकार का समन्वयात्मक सहयोग होता है। 
घरेलू उर्वरक उत्पादकों का पूल हैन्डलिंग एजेन्ट के रूप में 

नियुक्ति के समय से भारत खाद्य निगम का कार्य इस क्षेत्र में 
धीरे-धीरे कम होने लगा, शरूआती दौर के व्यापारिक के शेयर 30प्रतिशत 
कम हो गये। दूसरी तरफ इन्डियन पोठाश लिमिटेड (!थ/,) तथा साउदर्न पेट्रो 
केमिकल इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड ($?[0) का कार्य क्रमशः बढ़ने लगा। 
निःसन्देह कुछ ऐसे भी घरेलू उत्पादक सीडिगं प्रोग्राम के अन्दर थे लेकिन 
उनका कार्य बाजार प्रसार तक ही सीमित था जबकि वर्तमान पूल सम्पूर्ण 
व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित था। पहले भारतीय खाद्य निगम 
बन्दरगाह पर आयतित (ए7एण९6) जहाजी कार्य करता था जो बाद में 
सम्बन्धित यूनिट को सौपं दिया गया लेकिन पूल हैन्डलिंग ऐजेन्सिज अब 
सीधे और स्वतनत्र रूप से अधिकाधिक जहाजी कार्य करने लगा। पूल 


एजेन्टस को 60 दिन का क्रेडिट भी दिया गया है साथ ही छडैन्डलिंग, 
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बैगिंग, फ्रेट, वितरण का मार्जिन और अन्य मार्केटिंग कास्ट पर खर्च करने 
के लिए पर्याप्त सुविधायें मुहैया किया गया है। वर्ष 994.92 में कुल 
आयात का 2547] लाख टन का नेत्रजन (साध02०70705) और मिश्रित 


उर्वरकों 339०40 लाख टन पूल द्वारा वितरित किये गये थे। इस 
सम्बन्ध में निम्न सारिणी देखिए :- 


नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कुल इम्पोर्टेड 
क्‍ कॉम्पलेक्स नाइट्रोजनस कॉम्पलेक्स 


सुविधा के उद्देश्य से सरकार ने पूल हैन्डलिंग एजेन्सियों की 






नियुक्ति अलग-अलग बन्दरगाहों पर कर दिया है। उसी तरह अलग-अलग 

फर्मो को मारकेंटिंग उत्पाद के लिए अलग-अलग राज्यों को मुख्य भूमिका 

सौंपी गयी है। 
जॉन पोटेशिक आयतित उर्वरकों के मार्केटिंग के सम्बन्ध में 
निम्न तथ्यों की अहम भूमिका है :- 

(अ) नान पोंटेशिक आयतित उर्वरक समान भाग में उर्वर्को (प्राकृतिक क्षेत्र 
से प्राप्त उर्वरकुआयात किया हुआ उर्वरक) को वितरण के लिए बनाते 
हैं। वर्ष 994.92 में कुल 254॥ लाख टन नान पोटैशिक उर्वरक 
का आयात किया गया था जो कुल 9864 लाख टन प्राकृतिक उत्पाद 
का व/5वाँ भाग है, वितरण के लिए उपलब्ध उर्वरकों का। 

(ब) सामान्यतया आयतित उर्वरकों को अवशेष आपूर्ति हेतु बनाया गया है। 


यह कह सकते हैं, जब प्राकृतिक खोत के उर्वरक राज्यों द्वारा पूरी तरह 
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खपत कर ली जाती है तथा अगर कोई कमी की पूर्ति की मांग आती 
है तब इस कमी को आयतित उर्वरकों से पूरा किया जाता है। सुदूर 
भविष्य को ध्यान में रखते हुए बफरस्टाफ से निकालना और पूरे देश 
में कीमतों पर कड़ी नजर रखना कहा जा सकता है। वास्तविक 
व्यवहार में जो काम इन सस्थाओं को दिए गये हैं, उनसे ये सनन्‍्तुष्ट 
नहीं हैं। वे आवश्यक रूप से आयतित उर्वरकों का बिक्री एवं 
अनलोडिगं एजेन्सी वर्क करती हैं। ये नियमित आधार पर अन्य 
मार्केटिंग एजेन्सियों जैसे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करती हेैं। 


९७ मन्‍न्‍*ी 


(स) बफर स्टाफ जिसकी क्षमता 250 से 300 लाख टन की है उसका 
रख रखाव क्षेत्रीय पूल द्वारा होता है ताकि निश्चित समय में बाजार 
में उपलब्ध उर्वरक की पूर्ति की जा सके। ये स्टाफ पूरे देश के 


उपभोक्ता क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 650 केन्द्रों पर रखे गये हैं। 


2. भारत में पोटैसिक उर्वरक का बाजार (५४०८८) पूर्णतया आयात पर 
निर्भर है, जैसे कि भारत के पास मिनरल पोटॉश संचयन की कोई 
जानकारी नहीं है। भारत में यह उर्वरक दो रूपों में उपभोग (08९) किये 
जाते हैं जैसे :- 

() ४ पा३(४ 0 7?0099॥ (५0?) 

(॥) $0]0॥46 0 7008॥ (507) 
कुल आयात जिसका लेखा 2040 लाख टन 499१.]992 में है और 
जिसका वितरण अप्रैल 997 से मार्च 4992 तक 2240 लाख टन 
हुआ है। 

आयतित पोटैशिक उर्वरक की मार्केटिंग व्यवस्था कम या ज्यादा 


वही समान ही है नान पोंटैशिक उर्वरकों की तरह जैसे “पूल फर्टिलाइजर”? 
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जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है लेकिन अन्तर के लिए जो पहले ही 
वितरित हो चुका है विभिन्‍न एजेन्सियों द्वारा जैसे कि पोंटैशिक उर्वरक का 
वितरण एक मात्र इन्डियन पोटॉश लिमिटेड द्वारा ही (?,) किया जाता है। 

शुरू में पोटैशिक उर्वरक का आयात खुद प्राइवेट सेक्टर के 
उर्वरक फर्मो द्वारा किया जाता था लेकिन वर्ष 955 में एक सहकारी 
संगठन पोटॉश का आयात और वितरण करने के लिए इन्डियन पोटॉश 
सप्लाई एजेन्सी (7$/8) के नाम से अस्तित्व में आयी और भारत सरकार 
ने आयात किये हुए पोटैशिक उर्वरक के वितरण का काम इसी नयी संस्था 
को सौपा। वर्ष 957 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया पोंटैशिक 
उर्वरक का पूरा कार्यभार ले लिया लेकिन (252) पूरे देश में पोंटैशिक 
उर्वरक का होल सेल मार्केटिंग का कार्य जारी रखा। यह बन्दरगाहलों पर 
पोटैशिक आयतित उर्वरकों का जो $]0 द्वारा पूरे देश में वितरित किया 
जाता था के सोल हैन्डलिंग एजेन्सी का कार्य भी करता रहा। किसी तरह 
वर्ष 4970 में यह निर्णय लिया गया कि 7?$& पूरे देश में पोठाश स्टाफ 
के हैन्डलिंग का कार्य मालिकाना रूप में करेगा सिर्फ एक हैन्डलींग 
एजेन्सी हाने के साथ ही तदुपरान्त यह कहा गया कि शेयर कैपिटल में 
बढ़ोत्तरी की जाय ताकि कम्पनी के मालिकाना शेयर में सहकारी और 
पब्लिक संस्थाओं का बड़ा हिस्सा हो सके। 

सरकार के सुझावों को कार्यन्वित करने में 7.05.0 ने 970 
तक अपनी भूमिका बदल दिया और एक नया नाम ॥?, (079॥ 7?00897.0.) 
रख लिया। वर्तमान समय में तो पोटेशिक फर्टिलाइजर समुद्र तट पर 
सरकार द्वारा इन्डियन पोटॉश लिमिटेड (7?) को बेच दिया जाता है। 
सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार इन्डियन पोटाश 


लि० (0?.,) भन्‍डारों और जहाजों से सामान उतार कर वितरण का कार्य 
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करती है। इन उर्वरको के विपणन एवं रख-रखाव के लिए इन्डियन पोटॉश 
लि0० फशें, को पर्याप्त धन का भ्रुगतान किया जाता है। इन्डियन पोटॉश 
लिमिटेड ([श[,) उर्वरकों का वितरण आने सभी सक्षम उपभोक्‍ताओं को करता 
है जो पूरे देश में फैले हुए है। इसके मुख्य उपभोक्ता निम्न हैः- 

. 'पश(मिश्रित उर्वरकों के घरेलू उत्पादक जो पोठाश को कच्चा 
माल की तरह प्रयोग करते है। 

2. पशु मिश्रित उर्वरकों (पाउडर और मिक्स) के घरेलू उत्पादक जो 
पोटॉश को कच्चा माल की तरह प्रयोग करते हैं। 

3. उर्वरकों के घरेलू उत्पादकर्ता जो अपने उत्पाद (१000०) के साथ 
अपने सम्बन्धित माध्यम से पोठाश मार्केटिंग और वितरण करना 
चाहते है। 

4. देश के विभिन्‍न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी 
प्रकार के उर्वरकों के वितरण का एक बड़ा साधन सहकारिता 


का जाल बिछा छोना है। 


5. इन्डियन पोटॉश लिमिटेड (?,) के तैयार माल के मार्केटिंग का एक बड़ा 
भाग उर्वरक का प्राइवेट व्यापार है। (यह प्राइवेट व्यापार [९[, द्वारा कुछ 
चुनिन्दे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त डीलरों के नेटवर्क द्वारा 


सम्पन्न होता है।॥) 


3. प्राकृतिक श्रोतों से प्राप्त उर्वरकों का कुल देश में फैले उर्वरक व्यापार 
का सबसे बड़ा हस्सि बनाता है तथा इस प्रकार के उर्वरकों का प्रकार एवं 
श्रेणी निम्न है :- 

(अ) स्ट्रेट नाइट्रेजिनस (आधांशा। भरा।0807005) 
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(ब) स्ट्रेट फॉसफेटिक (आाशांशा। ?॥0५9॥०/0) 
(स) (.7. कॉम्पलेक्स ((.९ (०॥0०0) 
(द) ९.?. कॉम्पलेक्स (१.९ (०॥9०50 
इसमें स्ट्रेट पोटैशिक फर्टिलाइजर्स सम्मिलित नहीं हैं क्‍योंकि 
इनका घरेलू साधन उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक सख्रोतो से प्राप्त उर्वरकों का 
विपणन (/८५४॥॥8) पूरी तरह सम्बन्धित उर्वरकों संस्थाओं के संरक्षणों में 
एवं स्वतंत्र तरीकों पर है। प्रत्येक घरेलू फर्म अपना एक मार्केटिंग राज्य 
बनाती है जिसमें अपने उत्पादित उर्वरक को दूसरे घरेलू उर्वरक उत्पाद के 
कम्पटीशन में वितरण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें उसी राज्य या क्षेत्र 
में व्यापार करने की अनुमति होती है। भारत में घरेलू उर्वरक उत्पादनकर्ता 
अपना व्यापारिक राज्य यह देखते हुए तय करते हैं कि प्रभावशाली और 
आर्थिक मार्केटिंग संरक्षण प्राप्त हो सके। इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारण 
निम्न बातों का विचार करके किया जाता हैः- 
. [)89॥06 (दूरी), 2. ७०४ ० राइ0०7०70०7) (कास्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन), 
3. ?00ा(435 0]6 [ण09 क्षेत्र की क्षमता), 4. ॥0शाआं9 0०0॥6 ०णाएशथाणा 
(इन्टेन्सीटी ऑफ द कम्पटिशन), और 5. '५क्कमांत्शा!९ 40०एचा822९5 0 


05970ए०8265 (विपणन के लाभ एवं हानि). 


सामान्यतया तीन स्तरीय विपणन क्षेत्र का निर्धारण देखा जाता है :+- क्‍ 

(3.) [॥6 शाव्रध्षए १४४९० (॥6) 76 5००॥04॥9 कार 270 (0) []6 शाश 9 'िवि- 
[(6९7॥2, जिसे कुछ फर्म प्रा।078 ॥0 एशापरा03 कहती हैं। इस क्षेत्र का 
हिस्सा जो फर्म के आर्थिक जोन में आते है। उन्हें प्राइमरी मारकेट कहते 
है। क्षेत्र का वह भाग जिसमेंफर्म का मार्केटिंग कास्ट स्वतः सम्मिलत होता 
है उसे सेकेन्डरी मार्केटिंग कहते हैं तथा क्षेत्र का वह भाग जो कारखाने 
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से काफी दूर स्थित होता है जिसमें कर्म वर्ष के बारहों महीने विपणन कार्य 
करना चाहती है। उसे टेरंटिरी मार्केट ([शआंक्षा/४ |४४८७४) की संज्ञा दी गयी है। 
वर्तमान समय में टेरंटिरी मार्केट विलुप्त प्राय सा है परन्तु विचारों में इसका 
रूप अभी भी है। जहाँ तक प्राइमरी और सेकेन्‍्डरी मार्केट के चुनने 
((॥006) का सवाल है, संस्थाओं (ग्रांग्रा3) में आपस में बह्ुत-बृहत अन्तर 
होता है। जब कुछ एक, अकेले राज्य में व्यापार करना चाहते हैं, तो दूसरा, 
एक दूसरे राज्य में अपना क्षेत्र फैलाना चाहता है तथा कुछ देश के सम्पूर्ण 
राज्यों साथ में केन्द्र शासित प्रदेशों तक में व्यापार क्षेत्र का विस्तार करना 
चाहते हैं। 

जैसा कि ज्ञात है कि फर्मो के मार्केटिंग राज्यों में काफी अन्तर 
होता है इसलिए जो तौर तरीके मार्केटिंग के अपनाये जाते हैं उनमें भी 
बहुत असमानतायें होती है। उनकी उत्पादन नीतियाँ भिन्‍न हो सकती हैं 
इसलिए व्यवस्था के तरीके, स्टाफ एवं संगठन के ढाँचे भी अलग-अलग हो 
सकते है। 

फर्मो द्वारा प्राकृतिक उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में दो आ६ 
गरभूत मार्केटिंग तरीके जाने जाते हैं :- प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका और 
अप्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका। ज्यादातर फर्म प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका ([)रा6ढ6ठ। 
/४]८०॥2 $५श७॥) अपनाती हैं जिसमें उर्वरक होलसेलर या फुटकर विक्रेताओं 
के माध्यम से वितरित किये जाते हैं जबकि अप्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका 
(स्‍करा०० /४८४॥४ $५घंथा) में उर्वरक उत्पादक फर्म आधारभूत रूप में 
जोनल या राज्य स्तरीय मारकेटियरों पर निर्भर रहती है जो प्राइवेट ट्रेड में 
है या सहकारी संस्थाओं में। दोनों में अन्तर का एक दूसरा बिन्दु भी है 
कि वे फर्म जो प्रत्यक्ष मार्केटिंग तरीका अपनाती हैं वे मार्केट से सम्बद्ध 
होने हेतु ज्यादा तत्पर लागू रहती हैं ताकि मार्केट में उन्‍नति बिक्री में 
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बढ़ोत्तरी एवं उन्नति के रास्ते प्रशस्त हो सकें। जबकि अप्रत्यक्ष मार्केटिंग 
तरीका में मार्केटिंग के ढाँचा और संरचना के प्रति बहुत थोड़ी रूचि होती 
है। 

जैसा कि पहले बताया गया है कि थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री 
का व्यापार सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा है, ठीक उसी रास्ले एवं मा६ 
यम द्वारा जो निश्चित नेटवर्क जो फैले हुए हैं जैसे सहकारिता और 
व्यक्तिगत संस्थायें। लेकिन तथ्य तो यह है कि जब कुछ फर्म प्रत्यक्ष 
मार्केटिंग तरीके ([)6० '५क्षांटथआाग३ $प्रशथा) अपनाती हैं तो दूसरी अप्रत्यक्ष 
मार्केटिंग तरीके ॥स्‍ध्ाब्ल शश्चा(थाआए $ए9श0व) अपनाती है। 


उर्वरक वितरण के वर्तमान तन्‍त्र या उर्वरक आपूर्ति के 
समन्वयात्मक तन्‍त्र 
([]6 श650आं 3ए80%7 0 छींग्राएपांणा एण एशाइशड ण 6 000०0 
लिाए॥रश 50979 5५४07) 

वर्ष 965-66 में सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 
(विशेषकर चावल तथा गेढूँ) सभी प्रयास किए थे ताकी अधिक से अधिक 
उत्पादन देने वाले किस्म का अविष्कार हो सके। शिवरामन कमेटी ने 
उर्वरकों के उपयोग बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे, एक-घरेलू 
उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जाय तथा दूसरा ॥70820०7008 शा[।॥5९५ के पूलिंग 
तन्‍त्र को धीरे-धीरे दूर किया जाय तथा उत्पादनकर्त्ताओं को यह अनुमति 
दी जाय कि बाजार में अपने उत्पाद की आपूॉर्ति करें। 

उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने दिसम्बर, 
965 में उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में अपने नीतियों में संशोधन किया, 
और प्राकृतिक श्रोतों से उर्वरक उत्पादनकर्ताओं को विपणन की आजादी 





55 


स्वीकृत की गयी। इस नए नीति (?0॥0/) के अन्तर्गत नये यूनिट्स को 
अपने कुल उत्पादन का 7० प्रतिशत अपने ही साधनों से मार्केटिंग करने 
के लिए अनुमति दिया गया तथा क्षेत्रीय संस्थाओं को 30 प्रतिशत सुरक्षित 
रखने हेतु अधिकार दिये गये। जनवरी, 969 तक वास्तव में सभी 
मौजूदा यूनिटों को इस नीति के तहत ला दिया गया था तथा सभी यूनियें 
को अपने संपूर्ण उत्पादन को अपने माध्यमों से विपणन करने के लिए 
स्वीकृति दी गयी। इससे पुनः उर्वरक मार्केट का उत्थान हुआ और उर्वरक 
उद्योग में पूंजी लगाने की मात्रा में भी बढ़ोत्तरी हुयी तथा पहले की तुलना 
में उर्वरक की खपत भी तेजी से बढ़ गयी। 

बहरहाल उर्वरक उद्योग की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली नयी उर्वरक 
नीतियाँ भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाई। वर्ष 4974-72 में जब देश 
में उर्वरकों की बहुत कमी थी, तब सरकार ने उर्वरक वितरण को कार्य में 
हस्तक्षेप करते डुये वितरण कार्य पूरी तरह अपने नियन्त्रण में ले लिया। 
इन रूखे स्थिति में भी उर्वरक आन्दोलन, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 
(नियंत्रण) 7973 द्वारा जनता में जानकारी देने हेतु चलाये गये थे, भी 
नियंत्रण के प्रभाव में आ गये। तब से भारत में उर्वरकों के वितरण कीमत 
निर्धारण, ग्रुणवत्ता नियन्त्रण एवं उर्वरक आन्दोलन में कोई परिवर्तन नहीं 
आया। 

मौजूदा तन्‍त्र में, उर्वरकों के अग्वश्यकताओं का अनुमान लम्बी 
और अल्प अवधि के आधार पर किया जाता है। अवधि को योजनारयें कृषि 
उत्पादन के लक्ष्य (था2०) को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं लेकिन 
बहुत कठिनाई से सरकार का ध्यान इस पर आ पाता हैं क्‍योंकि इनकी 
नीतियाँ काफी बृहद रूप में लागू करनें वाली है। अल्प अवधि की 
योजनाओं की जरूरतों के निर्धारण में काफी कठोर कदम सरकार के कृषि 
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और सहकारिता विभागों द्वारा उठाना पड़ता है जैसे रबी और खरीफ कृषि 
जो मौसम पर आधारित हैं इस कार्य में उर्वरक उद्योग, योजना आयोग, 
रेल मन्त्रालय साथ ही साथ राज्य सरकार के कृषि और उर्वरक उद्योग का 
सहयोग भी है। 

प्रारम्भ में रबी और खरीफ फसलों के (सीजन) मौसम शुरू होने 
से पहले ही राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलनों में उर्वरकों के जरूरतों 
का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक मौसम में चार क्षेत्रीय सम्मेलन 
बुलाये जाते हैं क्योंकि पूरे देश को चार विकाशोन्मुख समन्वयात्मक आपूर्ति 
योजना क्षेत्रों में बाँठा गया है जो नीचे दिये गये हैं :- 


उत्तरी क्षेत्र :- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, 
चण्डीगढ़, दिल्‍ली और उत्तर-प्रदेश. 

दक्षिणी क्षेत्र :-आबन्‍्ध्रा प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, 
काफी बो्ड, रबर बोर्ड कारडेमम बोर्ड और ए7?#६! 
(यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इन्डिया). 

पूर्वी क्षेत्र :- असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अरूणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, 
सिक्किम, अन्डमान-निकोबार और चाय बोर्ड. 

पश्चिमी क्षेत्रः-गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, दादर नागर हवेली, 


मध्य-प्रदेश और राजस्थान. 


ये सम्मेलन प्रत्येक फसलों के मौसम (रबी और खरीफ) के 
पहले 'ही आयोजित किये जाते हैं। इन सम्मेलनों में, केन्द्रीय सरकार, 


राज्य सरकार, उर्वरक फर्म्स, आयात करने वाली एजेन्सियाँ, रेलवे उर्वस्क 
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माल एकत्रित कर रखने वाली संस्थायें, फर्टिलाइजर एसोसियेशन ऑफ 
इन्डिया ([) और अन्य ऐजेन्सियाँ जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग में सहयोगी 
होती है, भाग लेती हैं। जिसमें जरूरतों का अनुमान उर्वरक आपूर्ति योजना 
की सहायता से दोनों फसलों रबी और खरीफ के लिए अलग-अलग 
निश्चित किया जाता है। सप्लाई प्लान के अन्तर्गत अलग-अलग ब्रान्डों के 
हिसाब से राज्यों को आपूर्ति की जाती है। 

उत्पादन में फर्मो की पूर्ति आयात किये हुए उर्वरकों से की जाती 
है और इस तरह यह पूल बेसिस पर आपूर्तिकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण 


कदम है। 


आपूर्ति योजना के परम्परागत उर्वरकों के मात्रा का प्रस्तुतिकरण 
और अनुमान 
(45868प्राथा ब्रा0 शिु०्लांणा त 2शागणाव 07 गशती5$श प्रातवशः 0९ $फफए शिवा). 
प्रत्येक राज्यों द्वारा अनुमानित मांग कृषि मन्‍्त्रालय द्वारा दिये 
गये सुझावों के आधार पर निश्चित की जाती हैं जो नीचे दी गयी हैं +- 
(अ) पैदावार वाली किस्मों की बढ़ोत्तरी हेतु, 
(ब) सिचाई सुविधा उपलब्ध हो, 
(स) उर्वरक उपयोग का वर्तमान स्तर, 
(द) इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएँ और उपलब्धता की विश्वसनीयता 
(छइ) मन्त्रालय द्वारा दिये गये अन्य कोई सुझाव तथा विशेष आधार 
उर्वरकों की उपलब्धता का वास्तविक अनुमान मौसम के अनुसार, 
प्राकृतिक श्रोतों से (क्षेत्रीय उत्पादन में) इस बात पर निर्भर करती है कि 
घरेलू उर्वरक उत्पादन कर्त्ता उत्पादन अनुमान के अनुरूप उत्पादन कर रही 


ह्ै। अनुमानित जरूरतों और प्राकृतिक श्रोर्तों की आपूर्ति में जो अन्तर है, 
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निश्चित ही आयात के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। प्रत्येक उत्पादन 
करने वाली इकाईयाँ सूचित करती हैं कि जो क्षेत्र जिस राज्य को निश्चित 
किये गये हैं, उनमें आपूर्ति कैसे करेंगे। इसी तरह राज्यों को सूचना देनी 
होती हैं कि कैसे प्रस्तावित जरूरतों को पूरा किया जायेगा। कितनी मात्रा 
प्राकृतिक ओतों से प्राप्त उर्वरकों से तथा कितनी मात्रा आयातित उर्वरकों 
से पूर्ति की जायेगी। 
आवश्यक वस्तु अधिनियम [(/55थाब (ण्ाध705465 20) के 
अर्न्तगत प्राकृतिक ओतों से उत्पादित उर्वरकों के वितरण निर्धारण करते 
समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना है :- 
।. राज्य को किसी एक ही उत्पादक पर अपनी जरूरतों को पूरा 
करने के लिए निर्भर नहीं रहना है। 
2. उत्पादक को किसी एक ही राज्य पर अपनी मार्केटिंग करने के 
लिए निर्भर नहीं रहना है। 
3. पूल (क्षेत्र) को एक बफर मार्केटिंग एजेन्सी और सप्लायर की 
भूमिका करनी है। 
4. रद्दी और अप्रभावकारी उर्वरकों के उत्पादन करने से बचना 
चाहिए 
5. विपणन कार्य पूरे वर्ष भर विभिन्‍न राज्यों द्वारा किया जाना 
चाहिए। 
इसी प्रकार निर्धारित किये गये आपूर्ति योजना को, भारत 
सरकार, कृषि मंत्रालयों द्वाथ आवश्ययक वस्तु अधिनियम (55074 
(00॥700665 %०) के तहत गजठ नोटिफिकेशन के माध्यम से, वैधानिक 


मान्यता दी जाती है। 
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वास्तविक तन्‍त्र का मूल्यांकन (7एक्क400 ० ॥6 एच॑ं5:धाए ७9५80) :- 

अनुमानित मांग का वास्तविक आधार, निर्धारण एवं उर्वरकों का 
वितरण निःसन्देह इसके मूलभूत तथ्यों एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है 
लेकिन इस तन्‍्त्र में कुछ परम्परागत कमियां हैं जिन पर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता है, उनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं :- 

. इस मामले में राज्यों का कोई आर्थिक पहलू प्रभावित नहीं 
होता है इसलिए जरूरतों को बहुत आशावादी होकर निर्धारित करते है। यह 
के मुख्यतया अपनी परेशानियों को जताने की कीमत पर करते हैं कि 
उनके पास उर्वरकां की उपलब्धता अनुपात से कहीं अधिक पूरे राज्य में हर 
समय रहता है। लेकिन सरकार का यह अपूरणीय विचार बहुधा वास्तविक 
और अनुमानित उद्देश्यों ([धा2०) में कमी को प्रोत्साहित करते है। इस संयंत्र 
का सामना उर्वरक उद्योग को 985-87 में करना पड़ा था, जो असन्तुष्ट 
बिक्री का एक कारण है जो सरकार द्वारा उर्वरक मांग की गलत निर्धारण 
के कारण हुआ था। मार्केट में माल की बहुतायत आपूर्ति होने के कारण 
स्टाक 4.6 मिलियन टन (षााणा$) से बढ़कर 3.8 मिलियन टन (प्पा।- 
थ॥३5) असन्तुष्ट बिक्री का कारण बना। 

2. राज्य सरकारों द्वारा जनपद स्तर पर उनकी जरूरतों को 
जानने का विस्तृत प्रयास नहीं किया गया। जरूरतों का पूरा अनुमान 
(पगर6 45565शआाश॥) राज्य की राजधानी (७46 7690 (१परक्माश्5) पर ही 
बैठे-बैठे कर लिया गया। डा0 उत्तम गुप्ता के अनुसार, “70 ॥06 6थाशा। 
॥ लिवी$छ' 0शा॥भात 0ि०४४५9॥॥2 5 760फर60 शत? ॥6 285 60 जा 
(70605 ॥९९प्रोाशा$ 0 000ट्ञाका।5 00 वुएलआंणा ए8शाआ० 8965 शादी 
बा९ 28090]6 0 0थाड ०००९१. ॥॥6 5076 जोर #>८४828श460 6४९४॥85 0 
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52[५९5 8ए6 ०07707॥0680 ॥6 धंगरिणग।668 ० (० प्रा 0[6 0 श0परॉपल:”? 
3. फसलों के मौजूदा मौसम ($6850॥) में उर्वरकों के उपयोग के 
कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है और अगले मौसम 
में ओपनिंग स्‍्टाक बताने के लिए भी कोई सही रिकार्ड नहीं है जिससे 
ओपनिंग सस्‍्टाक की कल्पनिक फीगर ही रिकार्ड हो पाती है जो अगले 
सीजन के लिए वास्तविक जरूरतों की पूर्ति को प्रभावित करते है। 

4. ऐसा देखा जाता है कि राज्य उर्वरकों की खपत को ज्यादा 
से ज्यादा दिखाने की परिपाटी पाले हुये हैं और वास्तविक खपत और 
ज्यादा होने का दावा करते हैं। ऐसा कोई तन्‍त्र नहीं है जिससे वास्तविक 
आपूर्ति और उपयोग (खपत) को क्राश चेक किया जा सके। 

उपरोक्त तथ्य भूतकाल में भी प्रभावित करते रहे हैं तथा भविष्य 
में प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं जो आयात की गलत नीतियों के 
परिणाम रूवरूप कभी-कभी गलत व्यवहार जैसे डिस्काउन्ट पर माल बेचना 
जिससे ऊँची कीमत कम हो सके, कालाबाजारी तथा मिलावट होल्डिंग तथा 
अन्डर हैन्डलींग आदि को भी प्रभावित करते हैं। यह स्थिति दुबाय घटित 
न हो, इसलिए हाई पावर कमेटी ने फर्टिलाइजर कबन्‍्ज्यूमर प्राइसेज 
नियंत्रित करने हेतु कुछ सुझाव दिये जाते हैं जो राज्यों द्वारा, उर्वरक की 
मांग अनुमानित करते समय, कदम उठाने हैं। ये कदम निम्नलिखित 
हैं :- 

. मांग का अनुमान प्रत्येक राज्यों के लिए जिला स्‍तर पर होना 
चाहिए | 

2. जिला स्‍तर पर किया गया अनुमान संयुक्त रूप से, उच्च उर्वरक 
पूर्ति कर्ता (68078 थि।॥5$थ $०७००॥७) एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया 


जाना चाडिए। 
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३. उर्वरकों की खपत और अगले मौसम के शुरू में पहले का बचा 
डुआ माल (07था़ 800८९) के आकड़ों का निर्धारण संयुक्त रूप से जिला 
स्तर पर कृषि अधिकारी एवं बड़े उर्वरक आपर्तिकर्त्ता तथा राज्य के कृषि 
विभाग द्वाया किया जाना चाहिए 

कमेटी द्वारा निम्नलिखित संस्तुतियाँ जो केन्द्रीय. कृषि और 
सहकारिता मन्‍्त्रालय, उर्वरक और रासायनिक मन्‍्त्रालय तथा उर्वरक 
मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों के बीच एक एग्रीमेन्ट है कि एक बड़ा 
आपर्तिकर्ता जनपद स्तर पर और एक राज्य स्तर पर रहेगा। इस प्रकार 
की अवधारणा उर्वरक बाजार में स्थापित हुयी। इस आपूर्तिकर्ता की 
द्विस्तरीय कार्य निर्धारित हुआ एक जनपद स्तरीय तथा दूसरा राज्य स्तरीय। 

।. जनपद स्तर पर आपूर्ति के निम्न कार्य हैं:- 

(अ) प्रत्येक सीजन में उर्वरक की जरूरतों का अनुमान जिला कृषि 
अधिकारी के सलाह से निर्धारित किया जाय। 

(ब)] उपयोग एवं स्टाफ पोजीसन आदि उर्वरकों के आकड़ों का निर्धारण । 
(स) उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना विशेषकर अवर्षण एवं कठिन एवं 
इन्स्केपेबल क्षेत्रों में । 

(द) आपूर्तिकर्त्ता एवं किसानों को ट्रेनिगं देना। 

(इ) अवषर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त रिटिल शाफ खोलना। 

(ई) जनपद में गहन (भूमि) मिट्टी जाँच प्रोगाम चलाया जाना। 

2. राज्य स्तर पर भी आपरर्तिकर्त्ता के व्यवहारिक रूप में वही कार्य 
हैं जो जनपद स्तर के हैं शिवाय कुछ अतिरिक्त क जैसे :- 

(अ) मुख्य उर्वरक आपरत्तिकर्त्ता राज्य स्तर पर कृषि निदेशक की सलाह से 
उर्वरकों का राज्य में ज्यादा से ज्यादा उपयोग बढ़ाने का प्रोग्राम बनाना। 


(ब) राज्य स्तर पर उर्वरकों का उत्पादन एवं उपयोग तथा राज्य में उर्वरक 
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का स्टाफ की पोजीशन एवं आंकड़े तैयार करना। 
(स) स्टेट एग्रीकल्चर एथारिटीज को, राज्य में उर्वरकों की जरूरत का 
अनुमान एवं उर्वरक उद्योग के सम्बन्ध में, मदद करना। 
मुख्य उर्वरक आपूर्तिकर्ता (68४7९ #्राहरंइश्ध $प9097). 

उर्वरकों की आवश्यकता एवं जरूरतों का निर्धारण करते समय 
सिर्फ उर्वरक उद्योग के लाभ को ही ध्यान में नहीं सखना चाहिए बल्कि 
किसानों के वास्तविक बड़े लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे 
मौको पर उसे अपनी आँखे उस कठोर तथ्य से नहीं बन्द करना चाहिए कि 
उर्वरकों की उपलब्धता, जरूरतों के अनुसर उपयोग होना चाहिए। ताकि 
भारतीय बाजार में कालाबाजारी, मिलावट आदि रोका जा सके। 

ये परिवर्तन उर्वरक की मांग तनन्‍त्र में एक नई भूमिका निभाते 
हैं जो निःसन्देह देश में बेहतर एवं ज्यादा वास्ततिक आपूर्ति कर सकते हैं। 
धीरे-धीरे वर्षों में उर्वरकों का आयात कम होने लगेगा और उर्वरक आयात 
न करने का निर्णय कार्यन्वित होने लगेगा जिससे विदेशी मुद्रा विनिंवेश 
कम होगा ताकि प्राकृतिक योरतों से प्राप्त उर्वरकों की आपूर्ति का निर्धारण 
बेहतर हो सके जैसे मौजूदा उर्वरकों की मांग पहले की तुलना में बेहतर 
है। कुछ बातें अब भी ध्यान देने योग्य हैं जब हम उर्वरको की मांग का 
निर्धारण करते है। भारत की भूमि का 70प्रतिशत भाग आवर्षण या कम 
से कम वर्षा का क्षेत्र और शेष 30 प्रतिशत भाग भी मानसून पर निर्भर 
करता है लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि प्राकृतिक दशायें सामान्य हो 
गयी है। 

उत्पादन कर्ताओं के लिए उर्वरकों आपूर्ति क्षेत्र का क्षेत्र निर्धारण 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या यह तरीका न्यूनतम कीमत पर मार्केट 


नियन्त्रण करने में अग्रणी रहेगा ? और उपभोक्तओं को अच्छी सेवा देने के 
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लिए मार्केटिंग स्पर्धा को प्रभावित किये बिना सफल हो सकता है? वास्तव 
में मार्केटिंग प्लानिंगं७+ आवश्यक वस्तु अधिनियम (80५) के अर्न्तगत 
दूरदर्शी उद्देश्यों की पूर्ती हेतु की जानी चाहिए न कि तत्कालिक लाभ की 
पूर्ति छहेतु। प्रत्येक मौसम में शत प्रतिशत मांग की पूर्ति प्रत्येक राज्य एवं 
प्रत्येक उत्पादन कर्त्ता को करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह 
निर्णय नये उत्पादन और खपत के अन्तर के आधार पर होनी चाहिए। इसी 
समय प्रत्येक राज्य में (जो आपूर्ति योजना के समन्वयात्मक फंमूले का 
विचारणीय आधार है) ठोस मार्केट स्ट्रकचर को बनाने में जो कठिनाईयाँ 
होती हैं, भी विचारणीय है। 


परिवहन योजना का समन्वय _(0क्‍ल्‍6 (०0०7ग्रा।48९१ [-45]00749॥0॥) 

जैसा कि पहले के परिचर्चा में उच्चृत किया जा चुका है, कि 
सरकार ने उर्वरक आदेश 4973 के द्वारा उर्वरक आन्दोलन पर नियन्त्रण 
लगाया है। आपूर्ति योजना कार्यकम के अनुसरण, परिवहन योजना का 
समन्वय का ध्यान क्षेत्रीय सम्मेलन में रखने योग्य है। इससे स्पष्ट बताया 
गया है कि कितना उर्वरक किन साधनों से अलग-अलग राज्यों या क्षेत्रों 
को भेजा जायेगा। मूलतः दो साधनों जैसे रेलवे और सड़क परिवहन 
सरकार द्वारा रेलवे मन्त्रालय के प्रतिनिधि एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के 
प्रतिनिधि की राय से, पर विचार किया जाता है जैसा कि पहले चर्चा हो 
चुकी है। रेलवे, रोडवेज की अपेक्षा अधिक भार वहन करती है। बल्कि यूँ 
कह सकते हैं कि रेलवे, रोडवेज से दूना माल की दढुलाई करती है। निम्न 
लिखित आँकड़ो से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। 
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वर्ष 4994-92 में 25.5 मिलियन टन्स रेलवेज और रोडवेज 


दोनों द्वारा एक साथ द्ुलाई किया गया। जिसको 35 शा॥णा 70765 तक 
।993-94 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया। अगला कदम रेलवे द्वारा 
नियन्त्रित होता है जो लम्बी दूरी वाले देहाती क्षेत्रों में उर्वरकों को पह्डुँचाने 
का सबसे अच्छा माध्यम है। 


भारतीय रेलवेज और रोडवेज के पिछडेपन के कारण उर्वरक 
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उद्योग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 
चारों तरफ से सरकार पर लगातार दबाव बना रहता है ताकि उपलब्ध 
परिवहन सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके। 

फर्टिलाइजर कब्ज्यूमर प्राइसेज पर हाई पावर कमेटी ने भी 
आपत्ति किया है कि “गांड 404५ ]85 ॥0 90५80 5259009५, 0९८5९ 799 
06 73९8 ॥00॥8 0०॥ ॥0॥60 ७५ ॥6 रिव्रा।ए३५5 6एछ॥ [80९ 6 परशपरापगा। 
व३जाप्रपा॥] 0७॥॥65 5पणी 35 छा0एथ रिक्षी३५ आं0००३५५, ०0ए०720 0धणिा, 
च००॥॥65 0भ्षाओं, 80386, 00907040 ०णा०लांणा$ ७०.” एश॥ं०ा भीक्ष 25प्रॉ$ 
॥ 069५5 ॥ परा]04078 शलिध505५ [68078 (0 प्रएणी ३ए००४७।९ ५४३४९. 

लेकिन अनेक परम्परागत कमियों के बावजूद पूर्ति प्लान का 
समन्वय और परिवहन प्लान के समन्वय दोनों में काफी कमियाँ हैं। इस 
उद्योग में आवश्यकतानुसार व्यवस्था और कार्यपद्धिति में कुछ सुधार की 


आवश्यकता है। 


उर्वरक बाजार में सरकारी नीतियाँ और स्पर्धा 
(00शशआधएलशाए 20065 भा0 (ण7एथाण ॥ #शा।5इथ ॥]८०४॥॥४2.) 

ऐसा प्रतीत होता है कि उर्वरक उद्योग एक अस्पर्धात्मक मार्केटिंग 
है या एक ऐसा मार्केट जो पूरी तरह सरकारी नियन्त्रण में है। लेकिन थोड़ी 
गहनता से मार्केट की कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि उर्वरक व्यापार पर समय-समय पर लगाये गये नियन्त्रण 
एवं सरकारी नितियों के बावजूद उर्वरक उत्पादकों में एक स्वस्थ स्पर्धा का 
बृहत क्षेत्र है। यह ऐसा बिन्दु है जिस पर संदभित ध्यान बाद में आता है। 
इसी बीच, उर्वरक व्यापार पर सरकारी नीतियों के खास-खास बिन्दुओं का 


संक्षिप्त परीक्षण उद्देश्यपूर्ण छहोगा। उत्पादन और वितरण के निम्नलिखित 
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पहला हैं। 

(अ) उर्वरकों का वितरण सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के 
अर्न्तगत, बनाये गये नियमों के अनुसार होता है जिसमें उर्वरकों की कुछ 
खास किसमें खास राजयों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक सीजन में 
(रबी और खरीफ) आपूर्ति की जाती है। 

(ब) उत्पादनकर्त्ता उर्वरक के लिए परिवहन की व्यवस्था, “उचित रेट” 
जो सरकार द्वारा निर्धारित है, पर करेगा। अगर परिवहन पर इससे अधि 
॥क खर्च होता है तो उसकी वो अपनी साधनों से पूर्ति करेंगे सरकार उसे 
नहीं देगी। सरकार प्रत्येक उत्पाद के लिए परिवहन की रेट निश्चित करती 
है, इसी के अनतर्गत वे परिवहन व्यवस्था करते है जिससे उन्हें सरकारी 
अनुदान ($0050५) की सुविधा मिलती है। 

(स) सरकार उर्वरक बिक्री की न्यूनतम कीमत भी तय करती है ताकि 
पूरे देश में एक समान कीमत पर उर्वरकों की बिक्री हो सके। 

(द) सरकार प्रत्येक उत्पादनकर्त्ताओं के लिए भ्रुगतान हेतु “रीटेन्शन 
प्राइस” भी निर्धारित करती है तथा उन्हें निर्धारित अनुदान देती है जो 
रिटेन्शन प्राइस स्कीम के अन्तर्गत देय होती है। 

(डइ) परिवहन नीति के अन्तर्गत, सरकार यह भी निर्धारित करती है 
कि रेल परिवहन द्वारा पूरी ट्रेन भर कर निर्धारित गन्‍्तव्य के लिए फैक्ट्री 
से मारकेट क्षेत्र तक माल भेजा जायेगा और वहाँ से उत्पादकर्त्ता स्टाक का 
आगे का वितरण करेगा। 

(ई) प्रत्येक उर्वरक माध्यमों को उर्वरक वितरण के लिए निर्धारित 
वितरण फीस (४४४॥$) दी जानी चाहिए और उत्पादनकर्त्ताओं द्वार सभी 
उर्वरक माध्यमों ((थ॥॥९४$) को ही दी जानी चाहिए और इसका किराय 


ब्लाक के स्‍तर पर भुगतान होना चाहिए। 
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उर्वरक पालिसी के ये मुख्य बिन्दु निम्नलिखित डायग्राम द्वारा भी 
देखें जा सकते हैं :- 


6७0शक्राशा ९2060 ण #छंइशध5 थ्ाएलााए 
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उपरोक्त वर्णित तथ्य स्पष्ट पारदर्शी (00शं००$) छोना चाहिए क्योंकि 


एा02' £.(:..5. 
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उर्वरक उद्योग के प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य सरकार के नियन्त्रण में हैं। यहाँ 
तक कि भारतीय उर्वरक व्यापार का अटूट हिस्सा उर्वरक उद्योग के लम्बे 
इतिहास की एकरूपता है। 

जैसे कि पूर्व में बताया गया है कि घरेलू उर्वरक इकाईयों या 
प्राकृतिक खोत से उत्पादक इकाईयों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 
(8,0.0.) के अन्तर्गत मार्केटिंग उन्‍नति करने हेतु बहुत अवसर प्राप्त हो 
चुके हैं। उर्वरक पूल तो सार्टेज के समय में सिर्फ एक वितरक का कार्य 
करता है। एक इकाई द्वारा बाजार में बिक्री की व्यवस्था उसकी उत्पादन 


और वितरण की योजनाओं पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा कोई 


##बबब्ड<-8-बननॉचचििललललललल जलने जन» 
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प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है अगर कोई इकाई मार्केट में अपनी अस्तित्व 
की पकड़ को और अधिक बढ़ाना चाहती है। 

सामान्यतया अगर देखा जाय कि उर्वरक का बाजार पूर्णतया एक 
उत्पादक/वितरक मार्केट है क्‍योंकि उर्वरक की मांग हमेशा पूर्ति की अपेक्षा 
ज्यादा रहती है। आयात फर्टिलाइजर मारकेटिंग का एक सामान्य फीचर बन 
गया है। लेकिन वे तथ्य जो खास ध्यान आकर्षित करते हैं वह यह है कि 
सरकार की जागरूकता नितिगत आधार पर आयात को बढ़ावा देती हैं। यह 
हमेशा पर्याप्त बफर स्टाक (8प्ररक्षि 00९) को बनाये रखता है, इस पुष्टि के 
लिए कि उर्वरक व्यापार हमेशा सरलतम दशाओं में रहता है। वास्तव में, 
आयात एक दूसरा जरिया (॥/७१00) है जो सरकार द्वारा उत्पादकों के बीच 
एक स्वस्थ स्पर्धा लाने हेतु तथा कालाबाजारी एवं अन्य गलत तरीकों को 


रेकने के लिए अपनाया जाता है। 


सहकारिता के माध्यम से विपणन 
(७ शा।ए 70प2॥ 6 00-000४०४॥9५6) 

उधार-वितरण उन्‍नतिशील संस्थापाना और दूसरे कृषि उत्पाद, 
विकाशोन्मुख कृषि की रूपरेखा का अभिन्‍न अंग है जिसमें सहकारी 
संस्थाओं या सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। यह कहने में कोई 
संकोच नहीं होना चाहिए कि सहकारिता संस्थाएँ ही एक मात्र संस्थागत 
([४॥0ए॥074) एजेन्सी हैं। जो किसानों की सेवाओं के लिए सुविधाएँ 
उर्वरक, और अन्य कृषि उत्पाद के रूप में भेंट प्रस्तुत करती हैं। वे 
सम्वेदनशील क्षेत्रों में उर्वरक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साहसिक 
कार्य कर्ताओं के रूप मं है। यह आकरण ही नहीं है, विशेषकर सहकारी 


संस्थाओं द्वारा प्रभावशाली तरीके से उर्वरकों के वितरण को सम्पन्न कराने 
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के लिए कारगर कदम उठाती है। वर्ष 945 के शुरू के दिनों में “फेमिन 
इन्क्चायरी कमीशन” ने संस्तुति दिया था कि सरकार को ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये, विशेषकर सहकारी समितियों द्वारा खाद और रासायनिक 
उर्वरक के वितरण और सहकारी ऋण समितियों की उन क्षोत्रों में, जहाँ 
उनका अस्तीत्व नहीं है, स्थापना करना, इन उद्देश्य से कि उन क्षेत्रों में 
खाद और रासायनिक उर्वरकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की 
व्यवस्था हो सके। 

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि 4950 तक केन्द्रीय उर्वरक पूल 
राज्य सरकारों को उर्वरक वितरण के लिए उत्तरदायी था। प्रथम बार 
]953 में भारत सरकार ने फेमिन इन्वायरी कमीशन की संस्तुतियों को 
लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दिया कि उर्वरक वितरण के 
लिए सहकारी सुविधाओं के सेवाओं से अधिकाधिक लाभान्वित हुया जाय। 

वर्ष 7958 में नालागढ़ कमेटी ने अपना विचार दिया था कि 
उर्वरकों, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि में उपयोग आने वाले औजारों का 
पूर्ण वितरण “प्रसार एवं कृषि विभाग के तकनीकी” विभाग से अलग करके 
राज्यों के सहकारी संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिया जाय। वर्किंग ग्रुप 
आन कोऑपरेटिव पालिसी 959 ने भी उसी तरह का सन्तुष्टि दिया था 
कि उर्वरकों का सम्पूर्ण वितरण पूरे देश में सहकारी संस्थाओं द्वारा ही 
किया जाय । 

विभिन्‍न आयोगों एवं कमेटियों द्वार सहकारिता पर समय-समय 
पर दिये गये संस्तुतियों का उर्वरकों के वितरण का प्रीडामिन हैड रोल हो 
गया था। ऐसा अनुभव किया गया कि संवेदनशील (२९॥06) देहाती (रिप्रारओं) 
क्षेत्रों (१॥6४) में जहाँ दूसरी एजेन्सियाँ अपना डीपो खोलने मे सुस्त 
(२९]४०८०7॥।) की, वहीं सहकारी संस्थायें ही एक मात्र विकल्प, किसार्नो के 


# 
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आवश्यकतार्ओो को पूरा करने के लिए, रह गयी थीं। 

मूलतः: सहकारी संस्थाओं का कार्य, अतिरित खर्चे ज्यादा होने, 
जो उनकी संस्था और कार्यो, उनकी वितरण में लाभ की मात्रा और 
मार्केटिंग के क्षेत्र में अनुभव की गयी, के कारण बहुत उत्साहवर्धक नहीं 
था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारी सहकारी संस्थायें बहुत हानि 
का शिकार होकर बन्द हो गयीं। तदुपरान्त वर्ष 962 में, वितरण के 
वर्तमान विधि का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने यह निश्चय किया कि 
इस क्षेत्र में दूसरी एजेन्सियों को भी सम्मिलित किया जाय, जहाँ सहकारी 
संस्थायें या तो नहीं हैं या कमजोर हैं। “शिवरामन कमेटी” ने उर्वरक 
वितरण के सिद्धान्त पर प्राइवेट वितरकों को उर्वरक वितरण कार्य में 
सम्मिलित किये जाने हेतु, थोड़ी बहुत आवश्यकता महसूस किया गया था। 
आज के समय में उर्वरकों के वितरण का कार्य सहकारी संस्थाओं, स्टेट 
एजेन्सीज, प्राइवेट वितरकों के हाथ में नहीं है उत्पादर्कों के अपने खोतों के 
अलावा | 

वर्ष 987 में “कनन्‍्ज्यूमर्स प्राइस” विषय पर हाई पावर कमेटी 
जो जी. वी. राव की अध्यक्षता में बनी थी, ने देश में उर्वरक वितरण कार्य 
प्रणाली पर रेखांकन किया था, जो ज्यादातर राज्यों में फैले हुये लम्बे जाल 
(१९४५७०7]) और उनके कुछ दूसरे हिस्सों में किए गये कार्य प्रणाली पर भी 
संकेत किया था। कमेटी द्वारा किए गये आब्जर्वेशन इस प्रकार है - 

+>96060 (0 0क्ा५ 40684प४68 ४00९5 0 शिात[$९5५ बा की त65 धा0 
450 गाधा।क्षा) 36ए06 ४00९5 0 शिापरी5ध४5$ 2 6 णं26 [6५७९|” 0 [0007 
“9॥॥070 0७७6 शाएशा 4 ॥श॥0 0जापाण) ॥र्रा 0५9 2007 २४. 50/- 9. [0॥6 [8 
००॥7००ए0० 00 |ए॥४९ 306.” कमेटी ने यह भी संसस्‍्तुति किया है कि 


सहकारी संस्थाओं को रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करया 
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जाय जिससे कृषि में सहायक होने वाली वस्तुओं का , विशेषकर उर्वरकों 
का शीघ्र वितरण किया जा सके। लेकिन नाबार्ड (१४ 8,08२70) नेशनल बैंक 
फॉर एग्रीकल्चर एन्‍्ड रूरल डेवलपमेन्ट (पक्काणाओं 3ज्या( 0 4श0प्रीण8 ध्वा0 
रिपा4। [20५७[०9॥थ॥ इस आधार पर सहमत नहीं हुआ है कि उपभोक्‍ताओं 
के लिए उत्पाद ऋण सुविधा का वितरण सीधे तौर पर, कामर्शियल कार्य 
होने के वजह से, वितरकों को लाभ पहुँचाता है। 

विशेषतौर पर अगर देखा जाय तो उर्वरक वितरण मुख्य रूप से इन 
तथ्यों पर आधारित हैं :- 

(अ) कृषि सहकरी संस्थार्ये किसानों की एक स्वयं सेवी संस्था है 
जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है। 

(ब) भारत जैसे बड़े देश में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सेवा-भाव पर 
आधारित अधिक से अधिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना गाँवों में कार्य 
करने हेतु स्थापित किया जाय। 

(स) सहकारी संस्थाओं का एक बृहद फुटकर आपूर्ति का कार्यक्षेत्र का 
जाल सा बिछा है जिसके द्वारा कृषि में सहायक उपकरणों को बहुत सुवि६ 
एपूर्वक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। खासकर दूर-दराज 
एवं प्रतिबन्धित क्षेत्रों (२७॥४ /४6४) में, जहाँ सामान्य व्यापारियों को कम 
लाभ की सम्भावना रहती है तथा प्राइवेट डीलर उन क्षेत्रों में कार्य नहीं 


करना चाहते, वहाँ इनका कार्य ही मुख्य है। 


सहकारी विपणन तन्‍त्र में बड़ी संस्थाओं का योगदान 


(परा€ एाजंएाणा 0 आं०7 0एशाइ॥ा०व5 ॥॥ 6 ९०0-0फ९४'बराए९ १शरकशााए $98४0॥) 
सहकारिता द्वारा उर्वरक विपणन एक आदमी द्वारा सम्पन्न डोने 
वाला कार्य नहीं है बल्कि अनेक संस्थाओं /+संगठलनों, उर्वरक उत्पादकों, राज्य 


सहकारी विपणन संस्थाओं, ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों और 
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राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम आदि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने 


वाला ' कार्य है। 


() राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (पिज्वांणा4 (0०फश-३॥४ए९ 0९ए०- 
0फञाशा (.070073#0॥) यह सरकारी निधि द्वार संचालित एक संस्था है, 
जिसका उपरोक्त संस्थाओं में सर्वप्रथम स्थान है, तथा इस संस्था को, 
सहकारिता का विस्तार, सुदृदीकरण (आशथाष्टा॥णभआ॥९), कृषि उपकरणों की 
सहकारी तंत्र में वितरण की मुख्यधारा में लाना, मुख्य कार्य सौंपा गया 
है। इसके अतिरिक्त सहकारी तन्‍त्र के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर 
इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्बन्ध 
स्थापित करना तथा उसके निराकरण के लिए उपाय करना, बैंकों से इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण मुहैया कराना, सहकारी संस्थाओं द्वारा 
उर्वरकों का एकत्रीकरण ($0000(7९) तथा उसका समुचित वितरण कराना है। 
वर्ष 978-79 तक निगम स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन को आंशित धन 
इसलिए देता था ताकि उर्वरक व्यापार को बढ़ावा के लिए आवश्यक धन 
बैंकों से ऋण के रूप में दिलवा सके। सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरकों के 
वितरण कार्य में सरकार के साथ कम से कम 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी 
को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना और इफको 77१९0 के साथ मिल कर 
किसानों के सर्विस सेन्टर की स्थापना करना जिससे ग्राम स्तर की 
सहकारी संस्थाओं को और अधिक उन्नत किया जा सके तथा उर्वरक 
वितरण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इस स्कीम द्वारा 
ग्राम स्तर के सहकारी संस्थाओं को रूपये 30,000/- की आंशिक धन 
ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 

आज के दिन तक यह निगम (९८700) कुल 427 सहकारी 


किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना कर चुका है सोसाईटीज को स्टोरेज क्षमता 





४“-:्8कन्ब्ब्ब्बब न वननननननननअनओऋे >भ>9 तन >> «>> «>> «क>«> «>> >> «>> >> >> >> >> 39 3» »» » 3 >> >>» 5 न >> कम >> >> मम >> >«>«» 


[73 


बुद्धि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कर चुका है। 

(2) उर्वरक उत्पादक (श््रांडश' शक्राप्रत्विटप्राश)] इसी क्रम में आगे 
उर्वरक उत्पादक आते हैं जो सहकारी संस्थाओं को खास उपकरण बाजार 
में वितरण हेतु उपलब्ध कराते हैं। (70.0) इफ्को ने अपने शुरूआती दौर 
से ही तथा बाद में ((शा3म्न 00) कृभकों ने, दोनों ही उत्पादक संस्थाओं ने 
अपने उत्पाद केवल सहकारी संस्थानों द्वारा बेचना प्रारम्भ किया और 
सहकारिता द्वारा उर्वरकों के वितरण तनन्‍्त्र को मजबूती एवं विश्वसनीयता 
प्रदान किया। इस समय दोनों इकाइयों द्वारा कुल उत्पादन .64 मिलियन 
टन्स्‌ उर्वरक का उत्पादन है जो पूरे देश के कुल उत्पादन का 24.6 प्रतिशत 
है। 

इफ्को (700) के एक सहकारी उत्पादन इकाई के पहले उर्वरकों 
का वितरण पूर्णतया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के वितरकों पर निर्भर था, 
जो उनका शोषण करते थे, या तो अपने उत्पादन का ठीक समय पर 
आपूर्ति न करके या उनको पूरा अंश न देकर। लेकिन इफ्को एवं कुभकों 
के उत्पादन क्षेत्र में पदार्पण होते ही सहकारी संस्थाओं ने माल के उपलब्ध 
गता का भरपूर फायदा उठाया। जैसा कि गुप्ता एवं कुमार ने महसूस किया 
है कि वर्ष 4975 से 499]। तक के समय में करीब 2] मिलियन टन 
यूरिया तथा 72 मिलियन टन डी.ए.पी. (0..7) सहकारी संस्थाओं को 
विपणन हेतु इफ्को एवं कुभकों द्वारा उपलब्ध कराया गया। 

(3) सहकारी बैंक (27०-०7थ'४॥४९ 89॥|5) सहकारी बैंक देश में उर्वस्कों 
के सहकारी विपणन तन्‍त्र को सपोर्ट करने वाला एक दूसरा सहयोगी है। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसानों को ठीक समय से 
आवश्यक कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए सहकारी तन्‍त्र का 


आधार ही ऋण है। 


-बबब्ब्ब:-६६:<:बिििविििल््ल्ल्ल्ल्न लत अन्‍ >> े_+«+« «>>» 
द+अ०क भा» ५३3383५ 333५५» 33»3०3+५७ ५०3०० नारा 
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सहकारी बैंक दोर्नों शाखाओं, किसानों और समितियों, को ऋण देते 
हैं; अल्प अवधि या उत्पादन ऋण के रूप में जैसा की लम्बी अवधि ऋण 
जाना जाता है। पहले वाला ऋण प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाईटीज 
(0 (७) द्वारा किसानों को दिया जाता है तथा दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चरल 
क्रेडिट सोसायटिज को दिया जाता है। जिला सहकारी बैंक ?./.(0.$. को 
ऋण उपलब्ध कराता है और ?/.९.$. किसानों को ऋण देता है। जिला 
सहकारी बैंक राज्य स्तरीय बड़े सहकारी बैंक नाबार्ड से धन प्राप्त करता 


है। यह श्रृंखला निम्न सारिणी द्वारा दर्शायी गयीं हैं :- 










[२४३,१२) 


एशाएीइछ' ३० ३४९४0४०८7 
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90880 (१0-000/४॥५९ ऐैक्षा( ७3६ (00. थी(. 
720900॥$ 
ठाध्पां | ०) ४५ ॥ ॥॥. ०१६ 
90 (९0-09९48॥0४९८ [)8. (009. शी. 
3क्चा६ 720400॥ 
060॥ छशात्राश' जशा॥827 
30९९५ शनि ममिय स 
वक्त श्र ए्राइश 3245 0॥॥700॥00॥8 
णध्णा 


0 ॥6 ४06४१ 


4... समितियां ($08८ंथा९४) ग्राम स्तरीय सहकारी समितियां उन 
संस्थाओं की श्रृंखला की अल्टीमेट लिंक हैं जो सहकारिता विपणन ढाँचा की 
रीढ़ बनाती हैं। जैसे - उर्वरक फुटकर बिक्री केन्द्र और ग्रामीण सहकारी 
संस्थायें हैं या ऋण वितरण केन्द्र के लिए छोटी हों। भारत में प्राइमरी कृषि 


ऋण समितियां जिनका अनुमानित संख्या 92,000 है उसका 50 प्रतिशत 
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उर्वरक व्यापार में सम्बद्ध हैं। ये समितियाँ या तो अपनी पूर्ति जिला 
सडकारी फेंडरेशन से प्राप्त करती हैं या ऊपरी संस्था स्टेट कोऑपरेटिव 
मार्केटिंग फेडरेशन से या कुछ मामलों में, सीधे उत्पादकों से आपूर्ति प्राप्त 
करते हेैं। 

स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन क कार्य पद्धति अलग-अलग 
राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न है। कुछ राज्यों जैसे - गुजरात, पं० बंगाल, मध्ट 
य-प्रदेश, हरियाणा आदि में पूरे राज्य के लिए होल सेलर का कार्य करती 
हैं जब कि कुछ राज्यों जैसे- उ0प्र, राजस्थान आदि में उर्वरक व्यापार में 
सीधे सम्बद्ध नहीं हैं। और ये केवल सम्पर्क सूत्र और समन्वय का कार्य 
करती है। ये विभिन्‍न राज्यों की ऊपरी संस्थायें (६१९७४४००॥७) अपने 
सदस्यों के उर्वरक आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर उत्पादों से 
उसकी पूर्ति सुनिश्चित करती हैं तथा बड़े गोदामों (8एक्ष 800०त॥7९) से माल 


निकालवाकर ट्रान्सपोर्टेशन आदि की व्यवस्था करते हैं। 


विपणन के बड़े माध्यम और उनका योगदान 


(8० |(]९87॥2 (.0॥॥85 900 [शा (:0॥70000॥) 
भारतीय सहकारी विपणन ढाँचा की सबसे ऊँची संस्था “नेशनल 


फेडरेशन” है जिसे सामान्यतया नाफेड (२५४४॥7)) के रूप में जाना जाता है 
उसके बाद 29 स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेसन हैं जिनके कुछ नाम 
हैं-हाफेड (१/07957) हरियाना में, मार्कफेड (४४२६ -7)) पंजाब में, 
गुजाकामासोल (060700५48$0!7) ग्रुजणत में, बेनफेड (ेष्ीगछ)) पं० 
बंगाल में, और इसी तरह अन्य विभिन्‍न राज्यों में हैं। इसके साथ ही 46 
राज्यस्तरीय विशेष कमोडिटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेसन हैं। ॥77 


जिला समितियाँ, 3632 जनरल परपज प्राइमरी मार्केटिंग समितियाँ, और 
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3290 स्पेशल कमोडिटी सोसायटीज साथ में 92,00० ग्रामीण स्तर 
समितियाँ हैं। 

लेकिन नेशनल फेडरेशन के लिए सभी सहकारी विपणन संसस्‍्थायें 
उर्वरक विपणन में कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध हैं। जब 
ये इकाईयाँ केवल सहकारी क्षेत्र में अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य हैं 
तब वे दूसरे उत्पादकों से विपणन और उर्वरक आयात का भी अनुबन्ध ले 
सकते हैं। पहले बताया गया है कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पाद का 50 
प्रतिशत वितरण सहकारी संस्थाओं द्वार करेगा परन्तु वर्तमान में, इफ्को 
और कृभकों को छोड़कर प्रत्येक उत्पादक अपने कुल उत्पाद का 50 
प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में प्रस्तुत करेगा।: 

वर्तमान समय में सहकारी और संस्थागत ऐजेन्सियों की कुल 
संख्या 72,000 हैं जो पूरे देश में फुटकर बिक्री केन्द्र के रूप में फैले 
हुये हैं। सभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटीज का केवल 50 प्रतिशत ही 
उर्वरक वितरण कार्य में लगे हैं जबकि शेष ऋण समितियों का कार्य कर 
रहीं है। 24९५ के वितरण का अधार राज्यवार अलग-अलग है। सामान्य 
तौर पर उर्वरक बिक्री सदस्यों को नकद या उधार दिया जाता है लेकिन यह 
सुविधा केवल सदस्यों को डी दी जाती है और नीतिगत तथ्य भी यही है 
कि ये समितियाँ नगद बिक्री के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कभी-कभी 
इसका परिणाम यह होता है कि बहुत बड़ी रकम ब्लाक (रूक जाती है) हो 
जाती हैं जिससे उर्वरक व्यापार गम्भीर रूप से प्रभावित होता है। 


विभिन्‍न राज्यों में वितरण माध्यम निम्न डायग्राम से भी देखा 


जा सकता हैः- 
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उत्पादक जब सहकारी समितियों के साथ व्यापार-व्यवहार करता 
है तब इनका कार्य सहज हो जाता है लेकिन जब वे कृषि समितियों से 
सीधे आपूर्ति के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं तो इनका कार्य उतना ही 
कठिन छो जाता है जितना कि 400 समितियों को एक ही समय आदेश 
का अनुपालन तथा समन्वय करना, यह आसान कार्य नहीं है। यद्यपि कि 
यह सरसरी तौर पर दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता, के लिए लाभदायक 


प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में यह उत्पादकों के लिए सबसे कष्टदायक 


है। 
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जज जा 
घेसक पल क्र 


उर्वरक वितरण में सहकारी संस्थाओं का योगदान 
(9॥86 0 ९0-000790५6६ ॥॥ 7९-6]58- 050790॥0॥ 06 ९0-०006.3॥५९७ ॥॥ 7९-6]58 50790॥0॥ .) 
जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि 60 के दशक में सहकारी 


संस्थाओं का उर्वरक वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार था परन्तु उनकी 





अक्षमता को धन्यवाद कहा जाय कि वे लोगों के आशा के अनुरूप नहीं 
हो सके। परिणामतः शिवरामन कमेटी ने सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरक 
वितरण व्यापार में एकाधिकार समाप्त करने की सिफारिश किया। सहकारी 
संस्थार्ये 4969-70 तक जो उर्वरक वितरण सबसे अधिक करती थीं, ६ 
गीरि-धीरे उनका हढ्वास दोनों क्षेत्रों, बिक्री केन्द्रों साथ में वितरण, में होने 


लगा। निम्न सारिणी में हम स्पष्ट देख सकते हैं :- 





/४$ 0 (009९'४॥९८ का। 0060: ए2टशथा( 992 
वाशापएराणाओनों 4/एशा2९५ 60 044 
(पिप्या0९)) 
3[.3.69 30505 33 
3].3.70 334]8 47 
34.3.7] 30670 38 
3.. . /४ ].9. .9. 
34.3 .73 39266 45 
3] .3,74 379]] 40 
3].3.75 39]350 40 
3.3.76 39950 42 
3].3.77 33404 40 
3] .3.786 43264 42 
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उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि कैसे वर्ष 4969 से बिक्री 
केन्द्रों की कुल संख्या 36505 थी जो सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल 
उर्वरक वितरण का 53 प्रतिशत डिस्सा था, बिक्री केन्द्रों की यह संख्या 3॥ 
मार्च, 499]7 तक घटकर 7980 डो गयी जो कुल वितरण का 3० 


प्रतिशत था। 
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जैसा कि ऊपर सारिणी बता रही है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा 


उर्वरक वितरण का प्रतिशत भाग वर्ष 984-82 में 4] प्रतिशत से 
घटकर वर्ष 990-9व में 34॥ प्रतिशत हो गया। 

कुल मिलाकर फिगर 7 बताता है कि सहकारी संसस्‍्थायें उर्वरक 
व्यापार में अपना आधार खो रहीं है। अगर राज्यवार तस्वीर बनायी जाय 
तो स्पष्ट हो जायेगा कि राज्यों में भी जहाँ उनका जमीनी आधार मजबूत 
था, जैसे गुजरात वहाँ भी उनकी हिस्सेदारी का भाग नीचे जा रहा है। जब 
98-82 में इसका प्रतिशत 95 आका गया था जो 4990-97 में 
नीचे घट कर 74 प्रतिशत पर आ गया। इस प्रकार लगातार का सरकारी 
समर्थन और प्रोत्साहन के बावजूद सहकारी संस्थाओं का उर्वरक वितरण 
का शेयरका ग्राफ नीचे सालों साल गिरता जा रहा है, तथा इस कमी की 


पूर्ति करने के बजाय वे पूर्णतया व्यापार के प्रति उदासीन दिख रही हैं। 





8] 





सहकारी विपणन तनन्‍्त्र का सुक्ष्म मूल्यांकन विपणन तनन्‍त्र का सक्ष्म कन 
(०8 ५३७४० ० ९000श७9॥५8 |.४९४॥॥९ ९५४०ा॥ >५0५०7०॥] ० (०000४2॥५९ (४]९९॥॥2 ९५४०7) 
सहकारी संस्थाओं को निचले स्‍तर पर अनेक समस्याओं का 


सामना करना पड़ता है। उनकी सामान्य शिकायत है कि ऊपरी संस्थायें 
उनकी उपभोक्ताओं को दी गयी सेंवाओं के लिए पर्याप्त रिकार्ड नहीं देती 
है। ये छोटी समितियाँ उर्वरक व्यापार में अपने फायदे का नुकसान कर रही 
हैं। जहाँ तक शीघ्र निर्णय लेने का सम्बन्ध है, सहकारी संस्थार्ये इसमें 
असमर्थ हैं जब कि प्राइवेट डीलर्स प्रोसीजलर कार्यशैली अपनाने का निर्णय 
शीघ्र लेते हैं। पुनः प्राइवेट वितरकों से अलग हटकर वे उपभोक्‍ताओं को 
सामान्यतया कंसेशन नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐसा अपने नियमों के कारण 
नहीं कर सकते। 

स्थानीय हानियाँ भी सहकारिता के गलत आचरण के लिए एक 
बड़ा कारण है। जब से वे प्रतिबन्धित क्षेत्रों में कार्यरत हुये हैं, उनकी 
कार्यशैली बहुत महंगी हो गयी है, और उसी तरह उर्वरकों के ऋण की दर 
भी काफी ऊंची हो गयी है। इस तरह सहकारिता को जीवित रखने के लिए 
एक गम्भीर भय सा उत्पन्न हो गया है। सहकारिता तन्‍त्र में वितरण 
व्यवस्था में वैज्ञानिक पहुँच की भी कमी है। उनमें व्यवसायीकरण का 
पूर्णतया अभाव है, सामान्यतया यह पाया जाता है कि बावजूद इसके कि 
एक ही माध्यम और एक ही उत्पाद पर केवल केनन्‍्द्रीत हुया जाय, वे उसी 
समय कई कृषि उपकरणों की बिक्री की कोशिश में लग जाते हैं। जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी खास उत्पाद में उनकी रूचि का अभाव 
है। वे अपने स्तर पर सही एकाउन्टिंग तन्‍त्र को तीव्रगति से अपनाने में 
भी सक्षम नहीं है। जिससे वितरण और स्टाकिंग की स्थिति के सम्बन्ध में, 
दोनों ऊपरी सहकारी संस्थायें और ऊपरी सहकारी बैंकों और किसानों को 
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समस्‍यायें पैदा करती हैं। समयोपरान्त विभिन्‍न आयोगों और कमेटियों 
द्वाया घुनः संस्तुतियाँ की गयीं ताकी सहकारिता की कार्यशैली में सुधार छेतु 
कुछ प्रभावशाली कदम उठाये जा सकें जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है- 

. प्रत्येक फसलों के मौसम के लिए उर्वरक आवश्यकताओं का 
अनुमान ठीक समय पर और बराबर होना चाहिए, और ऊपरी संस्थाओं को 
अंग्रणि अनुमानित योजना बनाने हेतु आगे आना चाहिए। उनको कृषि 
मन्त्रालय द्वारा अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना चाहिए ताकी वे अपनी 
वितरण की आशा के अनुरूप उर्वरकों की पूर्ति पा सकें। 

2. सहकारी संस्थाओं को ऋण सुविधायें बहुत ही आसान शर्तों पर 
उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे वितरण कार्य को प्रभावशाली ढंग से 
सम्पन्न कर सकें। वितरण के वर्तमान तनन्‍त्र के आधार का अन्तर भी 
आवश्यक है ताकी समितियाँ जो सभी स्तर पर कार्यरत हैं अपना उचित 
लाभ पा सकें और अपने कार्य में रूचि ले सकें। 

चैज्ञानिक मैनेजमेन्ट और व्यावसायिक की कल्पना को भी 
सहकारिता की कार्य पद्धति में साकार करना चाहिए; समय-समय पर नये 
और पुर्नरीक्षण पाठ्यक्रमों को चलाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाय ताकी 
वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति और ज्यादा अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो 
सकें । 

जी.वी.के.राव कमेटी की संस्तुतियों को अगर ठीक तरह से लागू 
किया जाय और सहकारी समितियों को कुल योग में बड़ी कीमत एक ही 
समय दी जा सके तो यह उनके लिए नैतिक बुद्धिमतापूर्ण अनुभव है और 
उनके कृत्य प्रभावशाली होने वाले हैं। 
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डइफको का उत्पादन एवं विपणन उत्पादन एवं विपणन 


(?70क्‍0लागा बात शरला।ए ० %+(0) 


उत्पादन 


गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस की 
अपर्याप्त आपूर्ति और 26 जनवरी, 200। को आए भीषण भ्रूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को बंद रखने के कारण हुई उत्पादन हानि के बावजूद 
इफको ने 52.37 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया जबकि गत 


वर्ष 52.76 लाख टन का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। 


उत्पादन (लाख ठन में) 


वितरण... ]998-99 ]999-2 000 2000-0 


यरिय 33.64 35.34 
पीके /डीएपी 9.]2 7.03 
योग 49.27 52.76 52.37 


सामग्री वार संयंत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 35.34 लाख टन 


यूरिया और 7.03 लाख टन एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। 
आलोच्य वर्ष के दौरान इफको संयंत्रों ने पुर्ननिर्धारित क्षमता के आधार पर 
नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में क्षमता का 00 प्रतिशत और 
फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में 8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया 
जबकि अखिल भारतीय क्षमता उपयोग नाइट्रोजीनस उर्वरकों के मामले में 
लगभग 94 प्रतिशत और फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में 79 प्रतिशत 
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रहा। इफको ने वर्ष 2000-0॥ के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में “एनः 
के रूप में लगभग १77.] प्रतिशत और ' ?,0.? के रूप में 77.7 प्रतिशत 


का योगदान किया। 


क्षमता उपयोग (प्रतिशत में) नाइट्रोजीनस उर्वरक 


।999-2000 2000-2007 


]09 ]00 
















]04 94 


क्षमता उपयोग (प्रतिशत में) फास्फेटिक उर्वरक ?,0, 


विवरण... ]999-2000 2000-2007 
]26 ]१8 
]07 79० 





सभी संयंत्रों ने अपनी स्थापना से अब तक कुल मिला कर 
लगभग 600 लाख टन उर्वरक सामग्री का उत्पादन किया है। 

कलोल इकाई :- कलोल इकाई ने वर्ष 2004-2002 के 
दौरान 3.22 लाख टन अमोनिया और 5.50 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन करके, अमोनिया के मामले में 88.7व प्रतिशत और यूरिया के 


मामले में 0.06 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 
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(90| (गा - [48 ए6 ए९ब्राड एशतिागा4॥0९ 


997-98 | 998-99 | 999-00 | 2000-0। | 200-02 


$ागर0रां4 ?ित्रा[ 








7000द0॥ 


90. 2762५ 


[)862॥ ॥2895 


[)8862॥ [289५5 


39 ॥९6€ शत्ा। 


वर्ष 4975 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ छोने से लेकर 
य जनवरी, 200॥। तक कलोल इकाई ने 00 लाख टन यूरिया का 
उत्पादन कर लिया है। इसके अलावा, इस इकाई द्वारा वर्ष 200-2002 
के दौरान 62 टन लिक्विड कार्बब डाइ आक्साइड और 77 टन ड्राई आईस 


का उत्पादन भी किया गया। 


फूलपुर यूरिया कॉम्पलैक्स 
फलपुर इकाई - ४ आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर इकाई - के 
अमोनिया और यूरिया संयंत्रों ने 2.98 लाख टन अमोनिया और 5.2 


लाख टन यूरिया का उत्पादन किया और क्षमता का क्रमशः ।00.50 
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प्रतिशत और 00.40 प्रतिशत उपयोग किया। 


(आओ एऐश0िवाा८९€ 85 3 १९5 
शाप । 


/070॥4 


एश0८ात 4॥5 | छा... 


700700॥ 


999.-00 2000-0] 


302.480 30.979 
0] .85 80].68 
0,2793 ]0.]049 
309.96 29].60 


200]-0 






















(30.ए0॥5270॥ 






59. शाध१५ 








(भआाआाल्वा] [039$ 


[76€9 


एब्ातीटो45 | हें... ]999.00 2000-0| 200-0 








3520.0006 
0].66 
7.727] 
294.60 


3507.946 
]02.62 
7.9277 
293.67 


7070क0०0॥ 














(20. पात$40॥ 






50. शथिाश९2५ 





()]962॥ [2895$ 


फलपुर इकाई टाए :- 


वर्ष 200।-2002 के दौरान फूलपुर इकाई नीं ने 9.98 लाख 
टन अमोनिया ओर 8.57 लाख टन यूरिया का उत्पादन करके आमोनिया 
के मामले में 00.7। प्रतिशत और यूरिया के मामले में 00.57 


प्रतिशत क्षमता उपयोग किया। 
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एन एशर्नतवा॥९6 ]85 3 १९8॥'$ 


2शाए्फएपा॥] 


८॥॥0॥94 














एड्ातीला 45 


999-00 


403.]6] 
04.00 
(0४ /[ | 8.436 
336.05 


2000-0] 200[-0 


०0].7]9 
80].36 
&8.3353 
343.60 







700)00णा! 










(30. पागरइ्राणा 









59. शाशा९५ 









(»आा८शा] [09५5 






(एट्य 


ए?श_लातटपोवा' 


700फ0०0॥ 













805.55] 
0.96 


853.608 
00.00 
0.223 | 
3]].70 








(0. पा$40॥ 





७79. थाध९५ 





()आआ68का [289५95 


आलोच्य वर्ष के दौरान फूलपुर की दोनों इकाईयों ने कुल 


मिलाकर 7.97 लाख टन अमोनिया तथा 43.69 लाख टन यूरिया का 


उत्पादन किया। फूलपुर इकाई - और 7 ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 
आरम्भ होने से लेकर मार्च, 200। तक 30 लाख टन यूरिया का कुल 


उत्पादन किया है। 


आँवला यूरिया कॉम्प्लैक्स 
आँवला इकाई - ] +- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गोल) लिमिटेड द्वारा 


प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के बावजूद आंवला इकाई नो ने वर्ष , 
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॥ 


200-2002 के दौरान 3३.97 लाख टन अमोनिया और 7.06 लाख 
टन यूरिया का उत्पादन करके अमोनिया और यूरिया मामले में क्रमशः 


80.3 प्रतिशत और 82.7 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया | 


40०॥]4- [.988 $९एशा ५६६5 ?स0/॥80९९ 


कि 96-97| 97-98 बढ 00-0॥ 


509 





000 









% 


0 04 / | 7.820| 8.5 | 8.286 


36 


8]4.] | 706.0 


9. 2089 0ल्‍व / | 5.87] | 6.044 | 6.0] | 6.07 | 6.096 







[72 8॥॥ 6395 


आँवला इकाई -॥ ५: 
वर्ष 2004-2002 के दौरान आँवला इकाईनी के अमोनिया 


और यूरिया संयंत्रों ने 5). लाख टन अमोनिया और 8.64 लाख टन 
यूरिया का उत्पादन करके वर्ष 2000-2007 के दौरान 8.58 लाख टन 
यूरिया के अपने सर्वाधिक उत्पादन के पिछले रिकार्ड को तोड़ दिया। इस 
इकाई ने वर्ष 200-2002 के दौरान अमोनिया के मामले में 03.॥ 
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प्रतिशत तथा यूरिया के मामले में 04.3 प्रतिशत क्षमता का उपयोग 
किया। 


50-ा ॥.85 ॥ए6 ९६३५ ?#(07॥7क्षा0८ 


छा 97-98 98-99 99-00 बह 
493 


40. (॥840॥ 
५90. >॥029 (08| / ॥। 5.909 


[)0882॥ 0895 





आँवला की दोनों इकाईयों ने आलोच्य वर्ष के दौरान 5.70 
लाख टन यूरिया का उत्पादन किया। यह भी रोचक तथ्य है कि आँवला 
इकाई-] ने 4988 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ छोने से लेकर 


मार्च, 2004 तक 40 लाख टन यूरिया का कुल उत्पादन किया है। 
कांडला इकाई +- 

26 जनवरी, 200 को गुजरात राज्य में आए भारी भूकम्प के 
कारण कांडला संयंत्र को पहुँची क्षति की वजह से इसे मरम्मत और 


्ायाय##“:्््-ब-8:-- चलन >> >> «मनन >> क»क« न्‍ > न न न नमन > मम «म«««म««+म«»+े 
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पुर्नसर्थापना कार्य के लिए लगभग 2 माह तक बन्द रखना पड़ा था। इसके 
बावजूद कांडला संयंत्र ने वर्ष 2004-2002 के दौरान 20.60 लाख टन 
एन पी के / डी ए पी का उत्पादन किया। यह उत्पादन ?,0, के रूप में 


7.93 लाख टन तथा समग्र उत्पादन क्षमता उपयोग के ।09 प्रतिशत के 


बराबर है। 


श्ब्रा04 एं( - एशतियाब्राएर तैश्ा। 07 ९ 48 ४९ ए८थ्वा5ड 


[6 ]2:32:]6 
[2/% 7 ]8:46:00 


000 ५ 
'000 थी 
000५ 


'000 


'000 ५ 


१ र्णा 7.0, 


]४०५. 


997-98 


30.20 
338.70 
632.60 
272,.50 
477.692 
54.590 
323.04 


998-99 


303 .26 
284,58 
77.08 
305.32 
300.046 
6.630 
329,66 


999-00 


>०07.45 
493.20 
9]].05 
9]].70 
708.844 
]26.35 
296.20 


2000-0 


200]-02 


40].250 
528.850 


793.3]] 
09.42 
308 .47 





कांडला इकाई ने जनवरी, 975 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ 
| 


करने के बाद से अगस्त, 2000 तक 220 लाख टन एन पी के / डी 


ए पी का उत्पादन कर लिया था। 


9] 


(एथधण,ध7५८० ए२०जएणला0र पता, 09 «77 
(88 0॥ 'शि॥० 200]) 
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/[प्ापपा - ] 


(|प्रपपा - || 


049 [० /70457 


वृएथो 

श््रात56$ 

िषागाशाह पर 
हक 
2! 


0 'ि।कतशा$ 
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?श्‌२0००ए८70४ 59४ छा0-फारा पा । ढातर $ 
(42५ एश-' भ्ाप्रा न 75 शी 
(५५ ॥ श) 





(रात - ४७8४ (4९५९7 430 ए?२07/00(770५ 0 एरा४७ 997-98 


& 998-99 
ि[[२९)0 
शि्रा। पाईंश९0 ?094ए0८ा०णा ("(000'!४/7) ५०३2८ (040०५ 
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विपणन 


वर्ष 2000-0] के दौरान देश में मौसमी परिस्थितियाँ प्रतिकूल 
रहीं। परिणामस्वरूप, देश में उर्वरकों की खपत में लगभग 9 प्रतिशत की 
कमी आई और यह वर्ष 999-2000 में 8.4 मिलियन टन पोषक 
तत्वों की तुलना में घटकर 6,6 मिलियन टन पोषक तत्व रह गई। 
उत्पादवार देखा जाए तो वर्ष 2000-0। के दौरान देश में यूरिया की 
खपत व79.2 मिलियन टन रही जबकि वर्ष 999-2000 में यह 20. 
2 मिलियन टन थी। अर्थात इसमें 5 प्रतिशत की कमी आई। इसी अवधि 
में डी ए पी की खपत 5.7 मिलियन टन रही जबकि वर्ष 999-2000 
में यह 7 मिलियन टन थी अर्थात इसमें 9 प्रतिशत की कमी आई। 

उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और डी ए पी, की खपत में आई 
कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2000-0॥ के दौरान देश में एन पी के 
उर्वस्क के उपयोग के अनुपात में असंतुलल और बढ़ गया तथा यह 7. 
0:2.7:7 था। समिति ने अपने संवर्धन एवं विस्तार कार्यक्रमों को नई 
दिशा देते हुए किसानों को शिक्षित करने में उर्वरकों के संतुलित और 
कुशल उपयोग पर बल दिया ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और 
कृषि पैदावार को बढ़ाया जा सके। 

उर्वरकों की समग्र खपत में गिरावट के बावजूद इफको का बिक्री 
कारोबार बढ़ा और वर्ष 2000-07 के दौरान इफको ने 55.70 लाख टन 


उर्वस्कों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की। 
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यह बिक्री गत वर्ष 999-2000 की 57| 72 लाख टन 


उर्वरकों की बिक्री की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए 
तो वर्ष 2000-0 के दौरान इफको ने 36.04 लाख टन यूरिया की 
बिक्री की जो वर्ष 999-2000 में 35.05 लाख टन की बिक्री की 
तुलना में ३ प्रतिशत अधिक है। समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान 
9.05 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री की जो गत वर्ष 
3999-2000 की ॥6.67 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री 
की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। 

पिछले तीन वर्षो के दौरान अर्थात 998-99 से 2000-07 
तक इफलको द्वारा की गई बिक्री का ब्यौरा निम्न प्रकार है +- 


(लाख टन में) 
सामग्री 2000-0] 44999-2000 ]998-99 
यार '। 
स्वदेशी 36.04 35.05 32.60 
आयातित -- न 0.82 
योग 36.04 35.05 33.42 
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यह बिक्री गत वर्ष 7999-2000 की 5.72 लाख टन 


उर्वरकों की बिक्री की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। उत्पादवार देखा जाए 


तो वर्ष 2000-07 के दौरान इफको ने 36.04 लाख टन यूरिया की 
बिक्री की जो वर्ष 999-2000 में 35.05 लाख टन की बिक्री की 
तुलना में 3३ प्रतिशत अधिक है। समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान 
]9.05 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री की जो गत वर्ष 
999-2000 की 6.67 लाख टन एन पी के / डी ए पी की बिक्री 
की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। 

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 4998-99 से 2000-07 
तक इफको द्वारा की गई बिक्री का ब्यौरा निम्न प्रकार है +- 


(लाख टन में) 
सामग्री 2000-0। 44999-2000 ।998-99 
यार *) 
स्वदेशी 36.04 35.05 32.60 
आयातित - न 0.82 
योग 36.04 35.05 33.42 
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उन पी के / डी ए पी 


एन पी के 8.09 
जी ए पी 

- स्वदेशी 0.66 

- आयातित 0.30 

योग 9.05 


धूरिया+एनपीके+डीएपी 55.09 
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वर्ष 2004-2002 के लिए 56.50 लाख टन उर्वरक सामग्री का बिक्री 
लक्ष्य रखा गया है जिसमें 36.50 लाख टन यूरिया और 20.00 लाख 


टन एन पी के / डी ए पी शामिल है। 


इन्टीग्रेटेड मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स ([स्‍2९27:3720 १॥७॥-९४॥॥2 ।.0258258) :- 


आधार (84८४ 270०एा0) :- 

उपभोक्ताओं को सामान वितरण का तरीका परम्परागत तौर पर 
कारखानों से शुरू होता है। प्रबन्धक सस्‍्टाक एकत्रित करने का स्थान 
निश्चित करता है और ट्रान्पोर्टर माल को कुल निम्न खर्चे पर या स्वेच्छा 
से तय किये हुए दर पर द्वुलाई करके उक्त स्थान पर पहुँचाता है। वर्तमान 
में यह वितरण प्रणाली क्रमिक आपूर्ति प्रबन्धन के रूप में विस्तृत छो गयी 
है। यह क्रमिक आपूर्ति प्रबन्धन भौतिक वितरण से भी पहले शुरू हो गयी 
थी। सबसे पहले कच्चे माल को एकत्रित किया जाता है। उसके बाद उसके 
कम्पोनेन्ट्स बनाये जाते हैं तथा पूँजी संसाधन जुटाये जाते है। फिर उनको 
बहुत ही कार्य कुशलता से तैयार कर असली रूप दिया जाता है। और तब 
अन्तिम केन्द्र पर भेज दिया जाता है। 

इसके वृहद्‌ अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि आपूर्ति करने 
वाली कम्पनियाँ कैसे कच्चे माल का एकत्रीकरण करती हैं। क्रमिक आपूर्ति 
का पहलू कम्पनियों को बेहतर आपूर्ति एवं वितरक होने में मदद कर 
सकता है तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे अन्ततोगत्वा 
कम्पनी की लागत कम होती है। 

दुभाग्यवश, यह आपूर्ति का क्रम इसके उद्देश्य को एक ही बाजार 


के गन्‍्तव्य केन्द्रों पर रोक देते हैं। सर्वप्रथम कम्पनीज बाजार के जरूरतों 
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को पूरा करने के लिए प्रभावशाली ढंग से विचार करें तब माल की आपूर्ति 
उस निश्चित स्थान पर सुनिश्चित करे जहाँ से पूरे बाजार में माल 
उपलब्ध हो सके। यह दृश्य बाजार की तर्कशास्त्र के रूप में जाना जा 
सकता है। बाजार लॉजिस्टिक्स में योजना, इसके लिए कार्य रूप देना, और 
प्रायोगिक व्यावह्लारिक स्तर पर माल के आमद पर नियन्त्रण तथा तैयार 
माल को कारखाने से लेकर उपभोक्ता तक इस्तेमाल के लिए एक लाभ पर 
पहुँचाना है। 

ध बाजार लॉजिस्टिक कार्य को इलन्टीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम ([.5) 
भी कह सकते हैं, इसमें मैटिरियल मैनेजमेन्ट, मैटिरियल फ्लो सिस्टम, 
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एबेटेड बाई इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, मार्केट लाजिस्टिक 
आदि अनेक कार्यक्रम जुड़े हैं। सर्वप्रथम बिक्री की सम्भावनाओं की 
भविष्यवाणी की जाती है, उस आधार पर कम्पनी वितरण, उत्पादन एवं 
उत्पादन में सह्लायक होने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने का निश्चय 
करती है। उत्पादन योजना ही माल खरीद करने वाले विभाग को आदेश 
देने के लिए इंगित करते हैं। ये माल निश्चित किये हुये ट्रान्सपोर्टरों के मा 
यम से पहुँचाया जाता है, माल प्राप्त करने वाले क्षेत्र में प्रवेश कराया 
जाता है, और कच्चे माल के गोदाम में स्टोर किया जाता है। कच्चा माल, 
तैयार माल के रूप में तब्दील किया जाता है। तैयार माल इन्वेटरी, 
उपभोक्ता के आदेशों और उत्पादनकर्त्ताओं कार्य पूर्ण करने के बीच का एक 
माध्यम है। तैयार माल एक जगह एकत्र कर पैकेजिंग के लिए भेज दिये 
जाते हैं, जहाँ कच्चे माल को तैयार, भेजने के लिए ट्रान्पोर्टरों के हवाले कर 
दिया जाता है जहाँ से उपभोक्ताओं को वितरण एवं सेवाएँ दी जाती है। 
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बाजार का अवलोकन बिन्दु (७५२५४०] |00॥8]7(:5 080॥.(५2) का अवलोकन 





बहुत सी कम्पनियाँ बाजार का अवलोकन बिन्दु के विषय में 
कहती हैं कि सही सामान (माल), सही स्थान से, सही समय में, कम से 
कम कीमत में प्राप्त किया जाय। द्ुभग्यिवश, इस बिन्दु पर कोई 
व्यवंहारिक दिशा निर्देश नहीं हैं। कोई भी बाजार अवलोकन का तरीका नहीं 
है जिसके साथ-साथ अधिकांश उपभोक्ताओं को सेवायें कम से कम लागत 
पर वितरित किया जा सके। अधिकांश उपभोक्ता सेवायें, ज्यादा एकत्रित 
माल, ढ्वुलाई की किस्त, माल स्टोरेज की गुणात्मक बढ़त के कारण बाजार 
अवलोकन की लागत बढ़ जाती है । लागत में इस वृद्धि को दृष्टिगत करते 
हुए, कम्पनियाँ एक सही और ठीक तरीके की खोज में है जिससे 


बाजार-अवलोकन पर हो रहे खर्चों एवं कीमतों को कम किया जा सकें। 


बाजार अवलोकन के प्रस्तावित तरीके की लागत को निम्न इक्वेशन द्वारा 
दर्शाया गया डै 
((:05&६ 06 ?270005९0 8९5(९॥ 0| ३॥॥8 |0टरांड९5 ६ टांशशा 0९५ ९ 0॥0/!॥72 
€009॥0॥) :- 

- [+7५9४+ ४४७४०+ 3४ ८ १009 7९९ - [.0शॉ॥॥05 (08 0 000560 
3५४ांशथा।. 

व >वृत्र ज्ाशा (0 ण श०008९७ $9छंशा. 

7५ 5 ]09४ फाह660 ४वारी0756 (0०8४ ० श000560 $५9श४ंशथा, 

४५४ 5 [009  ५वाा0०प5 ,)0ैथशला0१56९ (08 ० 6 श००0560 $9शंशा, 

. 5५ ल्‍]0 (08 ए,085 58)65 0060 ३५९. 00॥ए०५ 06089५ प्रात [॥000560 


5५४शा।. 
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बाजार अवलोकन से सम्बन्धित निर्णय (0८टांशंणा २९७९0 (0 ७॥॥ए९ 
स्‍.025005.) 

व) बाजार अवलोकन पूरा होना चाहिए (002 70065?) 

2) स्‍्टाक कहाँ पर एकत्रित होना चाहिए (५थ्ाा०70756) 

3) स्‍्टाक कितना एकत्र होना चाहिए [पएश्ाणर) 

4) माल की ढुलाई केसे होना चाहिए (9902०) 

यह वर्णन कच्चे माल के एकत्रीकरण से प्रारम्भ होता है, कच्चे 

माल से तैयार माल के रूप में तब्दील होता है और तैयार माल को 
वितरण हेतु उसके अन्तिम गनन्‍्तव्य स्थान को वितरण एवं उपभोग हेतु भेज 
दिया जाता है। अन्ततोगत्वा इसी को बाजार की रूपरेखा, विपणन की 


योजनाएँ और अन्य उपभोक्ता सेवाएँ कहते हैं। 


घरेलू विषणन नीति - एक रिपोर्ट 
(२९७०० ०॥ ॥९८९९॥-3९0 १७॥-८0॥7 | .0257९५) 


आपूर्तिकर्ताओं के साथ सम्बन्ध 
(रशआा0णा रात! $प्ग00॥0९7$) 


इफको ने अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ सम्बन्ध बहुत लम्बे 
समय के लिए बना रखे हैं, इफको का प्रधान कार्यालय जो नयी दिल्‍ली 
में स्थित है, अपने आपूर्तिकर्ताओं से बराबर सम्पर्क बनाये रखने के लिए 
उत्तरदायी है। प्रत्येक दिन कच्चे माल की दैनिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय नई 
दिल्‍ली को भेजी जाती है। इससे यह जानकारी होती रहती है कि कितने 
कच्चेमाल की आपूर्ति छेतु आर्डर दिये गये है। इफको अपने आपूर्तिकर्ताओं 
को आयात किये गये कच्चे माल के लिए डालर के माध्यम से भ्रुगतान 


करता है और जिस दिन आगपूर्ति प्राप्त की जाती है, उस दिन का डालर 
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की रेट को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक इफको के कान्डला एवं 
कलोल एवं इकाइयों के पहचान वाले सम्बन्ध का प्रश्न है, दोनों एक दूसरे 
के प्रति बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं। कृुभको एक सहकारी संस्था होते 
डुये भी, इफ्को के लिए अमोनिया की आपूर्ति का एक प्रधान आपूर्तिकर्ता 
है। 

प्रधान कार्यालय नई दिल्‍ली, संयंत्र के महाप्रबन्धक के सम्पर्क में 
भी रहता है और संयुक्त रूप से कच्चे माल को प्राप्त करने की जानकारी 
रखता है। जहाज जब तेल या कार्णो जेड्डी पर पहुँचने को होता है तब 
जहाजी एजेन्सियों से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। ये जहाजी एजेन्सियाँ 
इफको के अधिकारियों को जहाज के कार्यक्रमों के विषय में बताते हैं फिर 
उसी अनुसार जहाज को खाली करने की व्यवस्था की जाती है। जब जह्लाज 
पहुँचते हैं तब एक सूक्ष्म नमूना कच्चे माल का निकाल कर इफको के 
प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है और जब यह सुनिश्चित हो जाता 
है कि जिस माल का आर्डर दिया गया था वढी माल की आपूर्ति आयी है, 
तब आयातित कच्चे माल को जहाज से उतारने का कार्य शुरू होता है। 
ऐसा नहीं होने पर कुछ मध्यस्थता होती है तथा कभी-कभी सन्तोषप्रद 
परिणाम नहीं होने पर कच्चेमाल की आपूर्ति लेने से अस्वीकृत कर दिया 
जाता है। यही बात दोनों आयातित कच्चे माल फॉस्फोरिक एसिड एवं 
पोटाश, के लिए भी सही है। 


कच्चे माल से तैयार माल में बदलना ((:0॥५८९४०॥ 0]२३० (3९794 0 
993] 2000८) 


कच्चे माल से तैयार माल के रूप में बदलाव के तरीके का अध 


ययन विपणन नीतियों के अन्तरगत किया जाता है क्योंकि सक्षम और कम 
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से कम लागत वाले बदलाव के तरीके अपनाने से स्वतः माल की कीमत 
कम हो जाती है और इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में जरूतत का माल कम 
से कम समय में उपलब्ध हो जाता है ; इस लिए इसका अध्ययन करना 
भी बहुत महत्वपूर्ण है। 

फॉस्फोरिक एसिड टैंक और अमोजनिया भबन्‍्डार टैंक से आने वाली 
पाइप लाइन निष्प्रभावी (शशात्पराधारटशथ 7/90) टैंक में खत्म हो जाती है। 
प्रीन्यूट्लाइजर टैंक में निष्प्रभावी क्रिया सम्पन्न होती है। अमोनिया और 
फॉस्फोरिक एसिड दोनों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है ताकी 
उन्हें पथरीला रूप दिया जा सके जिसमें 80 प्रतिशत ठोस तथा 20 
प्रतिशत द्रव रूप में होता हैं तब यह मिलाया हुआ ($]प7न्‍) पदार्थ ग्रेनुलेटर 
को भेज दिया जाता है जहाँ यूरिया फिलर और पोटाश (अगर 7शशर) को 
मिश्रण बनाकर सुखाने के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ इसे कम्ब्यूसन 
तरीके से सुखाया जाता है। सूखने के बाद यह माल छाना जाता है फिर 
उन्हें विभिन्‍न साइजों में बाँठा जाता है अगर उनमें से कुछ का साइज बड़ा 
होता है तो उसे पलवराइजर में ले जाया जाता है और उसे पीसने के बाद 
उसको सही रूप दिया जाता है। यह उत्पाद साइज पदार्थ कूलर में भेजा 
जाता है जहाँ उनको कमरे की गर्मी दिया जाता है फिर उन्हें एकत्रित रूप 
में भण्डारण के लिए भेजा जाता है जहाँ उन्हे तैयार माल का रूप दिया 
जाता है तथा उसका भण्डारण किया जाता है। साइज से छोटे पदार्थ को 
पुनः ग्रेलुलेटर (गाधाप |श्ा) में भेज दिया जाता है। दबाव की गर्मी और 
दूसरी सभी नियन्त्रित क्रियायें नियन्त्रण कक्ष से संचालित होती हैं जहाँ 
(2.5.5.) डेसीजन सपोर्ट सिस्टम लगा हैं। पुराने उत्पाद इकाई ज्ञ.] में 
अंशतः कम्प्युटराइज्ड सिस्टम है लेकिन नई इकाईयाँ (६-2) पूरी तरह 
कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से सुसज्ज्ति हैं। उत्पादन इकाई की पूरी तकनीक 
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अमेरिका की डोरों लीवर (20२२0 [,.5भट्टार) कम्पनी की है।<-]] ने परिवर्तन 
मात्रा में वृद्धि की है और कच्चे माल से तैयार माल करने की गति भी 
बढ़ाई हैं जिससे इफको की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुयी है। परिणामतः 
इफको की पूरे देश में काफी मात्रा में उर्वरक आपूर्ति की क्षमता हो गयी 
है। वर्तमान में इफको की उत्पादन क्षमता 8 लाख टन प्रतिवर्ष की है 


जो एक्सपेन्सन से पहले 72 लाख टन प्रतिवर्ष थी। 


डइफको कान्डला में माल की आवा-जाही 


(१3९-3] 7]0ए७ ॥ |77(:() ॥९3॥0]3) 
संयत्र इकाई में तेजी से और आसानी से माल की आवाजाढी, 


कच्चे माल के भन्‍्डारण कक्ष से ट्रान्सपोर्ट यूनिट पक पहुँचानें में संयंत्र की 
इकाई नीति ज्यादा प्रभावशाली होती है। उर्वरक का विपणन और उर्वरक 
वितरण से पहले माल के आगत पर एक अवलोकन करते हैं। जैसा कि 
पूर्व में वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम सभी माल कच्चे माल के भण्डार 
में एकत्रित किया जाता है, फिर फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया को 
पाइप लाइन द्वारा जोड़कर प्रीन्यूट्लाइजर टैंक से सम्बद्ध कर दिया जाता 
है। पोटाश और फिलर को भी गोदाम में भेज दिया जाता है और तब स्तरी 
से जोड़कर ग्रेनुलेटर में डाल दिया जाता है। इसके बाद तैयार उर्वरक को 
विभिन्‍न वेल्टों के माध्यम द्वारा बड़े गोदार्मों में भेज दिया जाता है (यह 
स्थान सिर्फ तैयार माल रखने के लिए होता है)। फिर यहाँ से तैयार माल 
को बैग में भरने के लिए वैगन इकाई में भेजा जाता है जहाँ पैकिंग हो 
जाने के बाद बैगनों या ट्रकों में लाद दिया जाता है। 
डाई संयत्र में ऐसी व्यवस्था है कि माल अपने आप पूर्णरूपेण 
आता रहता है। दो तरफ दो उत्पादन इकाईयाँ होती है और दोनों तरफ बैग 
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में भरने वाले मशीन लगे है, दोनों तरफ की ले जाने वाली बेल्ट की 
सहायता से माल थोक भण्डार से सम्बन्धित बैंगिग प्लान्ट तक आता है। 
पैकिंग संयत्र के प्रथम तल पर की जाती है तथा भूमितल पर पैक्ड माल 
की लोडिंग होती है। भूमि तल पर रेलवे लाइन बिछी होती है ताकी पैक 
माल सीधे बैगन में लादा जा सके और लाइन से भेजा जा सके। अतः 
यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम इफको (काण्डला) के लिए बहुत लाभप्रद है। यह 
माल भेजने के लिए समय की बचत करता है। यह तैयार माल की प्रक्रिया 
में सहायक सामग्रियों में कमी करता है। ऐसी भी व्यवस्था है कि तैयार 
माल कारखाने से सीधे बैगिंग यूनिट को भेजे जा सकते हैं बजाय थोक 
भण्डार में भेजने के। इस प्रकार इफको (कान्डला) संयत्र की विपणन नीति 
काफी अच्छी साबित हुयी है। 


इफको (काण्डला) में इन्वेन्टरी प्रबन्धन 
(व५शा।009 शिक्षा॥/एशाशां ॥ 77९0 (६॥॥049)) :- 

इन्वेन्ट्री प्रबन्धन, विपणन निति का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। 
इफको का प्रधान कार्यालय प्रतिदिन कच्चे माल की दैनिक रिपोर्ट मंगाता 
डै जो उस दिन-विशेष का होता है। इस रिपोर्ट के साथ उत्पादन की मात्रा 
भी होती है। इस रिपोर्ट के साथ खाली बैगों की मात्रा और डिस्पैच रिपोर्ट 
भी 'होती है। ज्यादातर दिन-प्रतिदिन के आधार पर इन्वेन्ट्री का रिकार्ड रखा 
जाता है। इफको का अपना स्टोर्स डिपार्टमेन्ट है जिसमें प्रयोग में आनी 
वाली लगभग सभी सामान उपलब्ध रहता है। इन्वेन्ट्री की रिकार्डिंग 


कार्डेक्स विधि पर की जाती है। 
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इन्वेन्ट्री प्रबन्धन को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे निम्न भागों में 
बाँट सकते हैं (॥श॥6 पाएशा०-५ $ लिस्‍श' ऐशॉश' प्रावश5000 प्रा00- 0० 


0॥॥0शशंए0ए्‌ $70-72॑ंडांट्0॥5$) :- 


, ४7709 2472&$ खाली बैग 

कई बैग सिर्फ एक दिन भर के लिए इस्तेमाल किये जाते हें, 
बैगिंग संयत्र में इनके स्टोरेज में कोई समस्‍या नहीं होती क्योंकि वहाँ 
खाली जगह बहुत होती है। माल भेजने वाली इकाई इलन्चेन्ट्री के नियन्त्रण 
पर खास ध्यान नहीं देती है। नौ प्रकार के विभिन्‍न साइजों के बैग की 
आवश्यकता होती है, जिसे बैगिंग प्लान्ट साप्ताहिकी आधार पर उसका 
रिकार्ड रखता है। 
2. कच्चा माल (रए 'रत्राशातर) 

जब से इफको की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और उसकी दोनो 
इकाईयों ने 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता से कार्य करना शुरू किया है 
कच्चा माल का भंडारण अब कोई बड़ी समस्‍या नहीं है। हां जब कभी-कभी 
जहाज ठीक समय से नहीं पह्ठँचते हैं या यूरिया, फिल्ट, पोटाश आदि की 
डिलिवरी में दरी होती है तब कच्चे माल की कमी हो जाती है। 


3३. पैक सामान (?48८६४९१ (४८४४4) 

कभी-कभी इन्वेन्ट्री की अधिकता की समस्‍या हो जाती है कारण 
कि रेलवे के बैगन उपलब्ध नहीं होने के कारण समान गन्‍्तव्य को नहीं 
भेजे जाते हैं तथा इन्वेन्ट्री सामान बिना उपयोग के पड़ा रहता है। इन 
स्थितियों में पैक सामान ग्राउन्ड तल पर पड़ा रहता है लेकिन आजकल 


बैगिंग प्लान्ट इन्वेन्ट्री सामान कम करने में कमी करने हेतु काफी कठिन 





24 


प्रयासरत कर रहा है ताकी पैक माल और तैयार माल को तभी पैक किया 
जाय तब वैगन उपलब्ध हो और उसमें तीव्रगति से लोडिंक करके पैक 
सामान को बाहर भेज दिया जाय जिससे पैक सामान संयंत्र में कम से 
कम समय तक रहे। 
4. गोदाम (५७३४/७॥००5९६) 

उर्वरक, सहकारी संस्थाओं के गोदार्मो में, या केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों द्वाया निर्मित गोदामों में रखे जाते हैं, जहाँ किसानों को उर्वरकों 
की बिक्री की जा सके। जब से उर्वरक क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा गोदामों में 
भेजे जाने लगे हैं तब से माँग खास मात्रा में होने लगी है ताकी इन्वेन्ट्री 
भी कम से कम लगे, लेकिन कई बार खराब भण्डारण के कारण या 
बरसात के मौसम में उर्वरक काफी नुकसान हो जाता है। कुल मिलाकर 


हम यही कह सकते हैं कि पैक सामान का लागत ज्यादा महँगा होता है। 


वितरण और विपणन व्यवस्था 
(0$7शा8ठ07703 40४0 रा पर6 $४7-07) 
इफको का विपणन दर्शन मुख्यतः 4 बिन्दुओं पर आधारित है 
जिसे इसके आधार रखने वालों ने नीचें वर्णित किया है :+- 
() उच्च रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन [गि000ण०ा0णा ० (४५ 
(शाएटात 72॥॥505) 
(0) आर्मिंग कम्युनिटी की सेवायें ($0एं०6 00 #गञया।2 (णगधधगधधिपाए॥) 
(॥) उपभोक्ता क्षेत्र के नजदीक उर्वरक उपलब्ध कराना (]५४४०५॥४ 
ए््ाधरश ३एशा३०6 0056 00 ७जणाइप्राार् ४685) 
(५) सहकारी संस्थाओं को स्पर्धा में बने रहने के लिए ताकतवर 
बनाना (#शाशीगाशातओए (05%शबरए65 ॥ ()॥69& 0 शात्रए6 शा (0 जया] 


8000 ००77027॥0॥) 
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(अ) वर्तमान विपणन व्यवस्था (एप्रवथा श्रा+शागए् $४-००) 

वर्तमान में इफको के विपणन व्यवस्था में 5 जोनल कार्यालय, 
7 राज्य मार्केटिंग कार्यालय, और 64 एरिया कार्यालय हैं। प्रत्येक एरिया 
कार्यालय में 4 से 5 जिले आते हैं। प्रत्येक एरिया में आठ से दस फिल्ड 
आफीसर्स रहते हैं। उनकी नियुक्ति जनपद या तालल्‍लुका टाऊन स्तर पर 
होती है। वर्तमान में 463 फिल्ड आफिसर्स नियुक्त हैं। मार्केटिंग प्रभाग में 
कुल ॥749 कर्मचारी नियुक्त हैं। 

इफको का केन्द्रीय मार्केटिंग आफिस पूरे देश भर की वितरण 
व्यवस्था का समन्वय स्थापित करता है। इफको के विपणन प्रभाग का यह 
सबसे बड़ा कार्यालय है। केन्द्रीय विपणन कार्यालय के आधीन 5 जोन हैं 
जो पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और उत्तर-मध्य (लखनऊ) जोन्स हैं। यह 
क्षेत्र (डीविजन) उर्वरकों के अधिक सक्षमता से वितरण में सहायता करते 
हैं। जोनल आफिसों के अन्तरगत स्टेट मार्केटिंग आफिस होते हैं जिनका 
कार्य उर्वरक माँग का पता करना और सक्षमता से उसका वितरण सम्पन्न 
कराना है। एरिया कार्यालय जोनल कार्यालयों के आधीन कार्य करते हैं, 
इसके आधीन जनपद होते हैं ताकी ज्यादातर ग्राम क्षेत्र एक ही एरिया में 
आ सकें। फिलल्‍्ड आफीसर्स का कार्य किसानों और सहकारी संस्थाओं के 
साथ सतत सम्पर्क में रहने का है और ग्राम विशेष तथा सहकारी संस्था 
के माँग का अनुमान लगाना है। ज्यादातर उपभोक्ता अपना भाग सहकारी 
संस्थाओं को देते हैं जो जनपद के फिल्‍्ड आफिसर्स को सम्पर्क करके 
एरिया आफिस को उर्वरकों की मांग प्रेषित करते हैं। एरिया आफिस उर्वरक 
की मांग की मात्रा की जरूरत को राज्य मार्केटिंग आफिस को लिखता है 
जहाँ से यह जरूरत (त्मुनपतमउंमदज) जोनल आफिस को भेज दिये जाते 
हैं। जोनल आफिस सेन्‍्दट्रल मार्केटिंग कार्यालय को यह माँग अग्रसरित कर 
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देता है जो उत्पादन इकाई को आर्डर भेज देते हैं तथा यह भी कह देते 
हैं कि जहाँ से जितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की गयी है, वहाँ उर्वरक 


री 


इफको के विपणन तनन्‍त्र का विवरण 


विपणन प्रभाग 
नई दिल्‍ली 


मंडल कार्यालय 


मंडल कार्यालय 
(द0) बंगलौर 





(30) चंडीगढ़ 

राज्य कार्योलय जज्य कायलिये 
. . आशख्ध प्रदेश 

क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय द् यालय 
(6 2 








कत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय (कार्यालय क्षेत्रीय (काॉलय कत्रोय (कार्यालय क्षेत्रीय (कॉल 
3 | ५ 


। 














क्षेत्रीय कार्यालय दो आय | | अेजोच कायलिय क्षेत्रीय, कार्यालय 
(5) (4) (5) केरल 
क्षेत्रीय कार्यालग 


4. 3:८8 2 /। 4. उत्तर पूर्वी 
क्षेत्रीय राज्य 
जम्मू एवं काशमीर 


छः 
490 जाई 
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विपणन की वर्णनात्मकता विधि और वितरण विधि के अध्ययन से 
यह देखा जा सकता है कि मांग और पूर्ति की इस महत्वपूर्ण विधि का क्रम 
केसे लम्बा हो गया है। इसके लिए एक ठोस नीतिगत तरीका होना चाहिए। 
वास्तव में इफको मांग और पूर्ति के इस लम्बे गैप को कम करने के लिए 
प्रभावशाली उपाय करने हेतु विचार कर रहा है। इस तंत्र के व्यवस्था को 
निम्न प्रकार देखा जा सकता है :- 
. दिल्‍ली : केन्द्रीय विपणन कार्यालय (00०0 : (८णा० ४४८०४॥॥४ 0#06) 
2. गुजरात राज्य पश्चिमी जोन में आता है (0प्रांध ४88 ०0०॥68 प्रास्‍00 
९४0 20॥6.) 
3. गुजरात राज्य का विपणन कार्यालय अहमदाबाद में है ([]6 88८९ 
व्राध्ा(आआए ०ी06 णि एप 596 5 ॥ /॥॥602090) 
4. गुजरात में अनेकों एरिया कार्यालय, जैसे राजकोट एरिया कार्यालय है 
([]66 बाल गाक्षाए भ6३ ०ी०65॥ 0पावा, ०2. (८6 रिध्ै।00 4०2 0706) 
5. कच्छ राजकोट एरिया कार्यालय में आने वाला एक जनपद है (6पा८ 5 
8 शआधभा6  परा0श रिक्रै|0 ९३ ०06.) 
6. कच्छ के फिलल्‍्ड आफीसर्स, कच्छ रीजन की सहकारी संस्थाओं और 
उनकी मांग की देखभाल करते हैं [06 ४6०१ णी००४६ ॥ (४0० 0 


[00 क्षीक्ष 00%शधारद गा पाली 76900 भ0 0 ॥९605) 


सूचना तन्त्र 0ारभ"&ा0 $४१४77५) 

विभिन्‍न स्तरों पर इतनी लम्बी प्रक्रिया का निर्वहन तथा इतने 
विस्तृत वितरण के कार्यक्षेत्र की देखभाल विपणन कार्यालयों को सही 
सूचना तन्‍त्र के माध्यम से ही सम्भव है। ई-मेल माध्यम से मांग 


सम्बन्धी निर्देश तथा विभिन्‍न केन्द्रों पर उर्वरकों की आपूर्ति की सूचना दी 
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जा सकती है। आज के युग में एक माध्यम से दूसरे के बीच सम्बन्ध 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ई-मेल संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण 
साधन हो गया है। यह कम से कम समय में सबसे अच्छा एवं कम लागत 
का संचार माध्यम सिद्ध हुआ है। पहले केंन्द्रीय कार्यालय दूरभाष और 
फेक्स के माध्यम से निर्देश या सूचनायें भेजा करता था और जिसके 
प्रत्युत्तर में माल निश्चित गन्‍्तव्य स्थान को भेजा जाता था। आज भी 
सुरक्षा के दृष्टि से फैक्स भेजना तथा फोन करना व्यवहार में है परन्तु 
ई-मेल माध्यम ने संचार व्यवस्था के भार को काफी कम कर दिया है। 
अब इफको के वितरण विभाग में उच्चतम स्तर के कम्प्यूटर्स लगे हैं जिसके 
माध्यम से किसी भी खास स्थान को उर्वरक तथा उर्वरक के क्षति का लेखा 
आदि भेजने के लिए सूचनायें दी जा सकती हैं। इससे अनावश्यक पेपर 


वर्क कम हो गया है। 


वितरण केन्द्र का कार्य 
(0२4 (ए99 0४ पृप्तछ्ू० णाशपराएए03 (झारणाफ्ार) 

पूर्व में हम इफको के वितरण कार्य का विस्तार में वर्णन कर 
चुके हैं। अब हम विस्तार से यह चर्चा करेगें कि आये हुये आदेशों को कैसे 
कार्यान्वित किया जाता है तथा वितरण विभाग की पूरी प्रक्रिया कैसे 
व्यवस्थित होती हैं। आमतौर पर यह जाना जाता है कि ट्रान्सपोर्टेशन 
विभाग, वितरण केन्द्र को निर्देशित करता है कि पैक तैयार माल की 
लोडिंग बैगिंग विभाग से कराने के लिए निर्देशित करे ताकि माल को 
अन्तिम गनन्‍्तव्य स्थान तक भेजा जा सके। ट्रान्‍्सपोर्टदेशन विभाग प्रधान 
कार्यालय के निदेश्श पर कार्य करता है जब सभी सहकारी संस्थाओं से 


प्रधान कार्यलय को एक ही साथ मांग प्राप्त होती है तब सर्वप्रथम प्रधान 
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कार्यलय यह निश्चित करता है कि किस सहकारी संस्था को पहले माल 
की आपूर्ति की जाय तथा यह निश्चय इफको में शेयर के प्रतिशत के आ६ 
गगर पर किया जाता है इफको में जिस सहकारी संस्था का शेयर ज्यादा 
होता है उसका उतना ही अधिक प्रतिशत होता है तथा उसको माल भेजने 
के लिए अधिक प्रीफरेन्स दिया जाता है। अन्त में इफको (कान्डला) इकाई 
को प्रधान कार्यालय निश्चित गनन्‍्तव्य पर माल भेजने के लिए निर्देशित 


करता है। 


वितरण माध्यम (शाहइाप्रपांणा एगत्रा॥4) :- 

इफको में उर्वरक वितरण का निराला तरीका सहकारी संसस्‍्थायें 
हैं। इफको किसी भी अन्य माध्यम से उर्वरक की बिक्री नहीं करता है। 
सहकारी संस्‍्थायें वास्तव में इफको की प्रतिनिधि संस्था का कार्य करती हैं। 
कई राज्यों में जहाँ सहकारी संस्थायें मजबूत नहीं हैं इन राज्यों में इफको 
का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इफको राज्य स्तरीय सभी सहकारी 
संस्थाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है 
ताकी सहकारी संस्थायें ताकतवर हो जिससे राज्य में इफको का प्रभाव में 
वृद्धि हो। आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि इफको अपने वितरण मा६ 
यम को इसलिए शक्तिशाली बना रहा है ताकी उसके वितरण तन्‍त्र सर्वत्र 


प्रभावी रहें । 


वितरण का साधन (फ़ांशाप्पां० प्रा0०पष्टा रित्रो'्न॥५5) 
वितरण के साधन रेलवे और सड़क गार्गण दोनों हैं। पूर्व में माल जहाज 


(5॥95$) द्वारा भी भेजा जाता था। 
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रेलवे द्वारा माल का वितरण ४- 
इफको ने प्लेटफार्म तक रेलवे लाइन का विस्तार कर रखा है 

जहाँ से रेलवे को माल भेजने के लिए वितरित किया जाता है। इफको 
इकाई में दस मुख्य रेल लाइलनें हैं। प्रत्येक को अलग-अलग उद्देश्य से 
प्रयोग किया जाता है। दस रेल लाइनों का विवरण नीचे दिया गया है। 

।.  अमोनिया उतारने हेतु (#ा॥0०॥9 (7090॥72) 

2.  अमोनिया प्राप्त करने हेतु (#्रााणा4 २९८९ णा९) 

3. खाली वैगन को प्राप्त करने छेतु (२९०० णाए९ ० धाए।५ ४४३४०ा$) 

4. रेक बनाने के लिए (0७४९० 0 २८6 70 ॥रध८०) 

5. वैगन लोड करने हेतु बड़ी लाइन (37030 04026 |॥6 0 [040॥72 

(6 ४४३४९०॥5) 

6. वैगन लोड करने हेतु गैगुलेटेड लाइन (04204०0 |6 0 ॥040772 

४५३९० (80//0)) 

7. बड़ी लाइन जिसको रेलवे से सम्बन्ध बनाये रखने हेतु इफको 

को अन्ततः भागीदारी करनी होती है (3090 (00826 ॥॥6 ॥7(0 #क्चा65 

8 प्राव्रा॥8 70070 जा] 6 रिध्वाए०४५५.) 

इफको ने रेलवे के साथ सम्बन्धों का जाल सा बिछा रखा है। 

रेलवे (पश्चिम रेलवे) इफको के कान्डला इकाई को खाली वैगन की आपूर्ति 
करता है। इफको के वरिष्ठ प्रबन्धक (परिवहन) प्रतिदिन रेलवे के गाँधीधाम 
स्थित कार्यालय में जाकर उनसे सम्बन्ध बनाते हैं तथा वैगन आपूर्ति छेतु 
इन्डेन्ट देते हैं। इन्डेन्ट एक कार्यालय में प्रयोग आने वाला दस्तावेज है 
जिसमें एक खास जगह पर भेजे जाने वाले वैगनों की संख्या लिखी होती 
है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है कि माल की मात्रा तथा निर्धारित 


स्थान का निर्णय केन्द्रीय कार्यलय करता है। यह निर्णय रेलवे द्वारा वैगन 
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उपलब्ध कराने के बाद ही लिया जाता है। माल लोडिंग के निर्देश परिवहन 
विभाग द्वारा ही दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, 2350 मीट्रिक टन [)..8.7? इन्डिया 
के लिए लोड करता है। 
बैगिंग संयत्र, परिवहन विभाग से निर्देश प्राप्त करती है तब 
लोको स्टाफ को लोडिंग के लिए वैगन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित 
करता है ताकी लोडिंग प्लेटफार्म पर वैगन लोड हो सके। इफको ने अ्रमिकों 
हेतु ठकेदारों को ठीका दे रखा है जो उवेरकों की पैकिंक, वैगन एवं ट्रकों 
में उर्वरकों की लदाई एवं बैगिंग कार्यालय को आगे की कार्यवाही के लिए 
सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। 
रेलवे द्वारा भेजे गये इफको के प्रयोग में आने वाले वैगन छः 
प्रकार के हैं +- 
(]) 80९ ४५४७००४ 
(2) 5९037 ४७५७०) 
(3) एारा ४५७४७००४५ 
(4) 0?2803 / 80४ ५ 
(5) (८७] ४७४४५७५७०)५७$ 
(6) थी, ४४७०५७००७ (80८) 
इन वैगनों को इनके द्वुलाई क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया 
गया है। अलग-अलग वैगनों में अलग-अलग मात्रा के बैग लादे जाते हैं। 
इन वैगनों का वर्गीकरण का आधार इनके शेष/डिजाइन/केरिंग क्षमता भी 
ह्लै। 
(]) 30*<7][ < 55.5 |(७॥0 [0॥765 
(2) 30२५४ - 38.8 ९७॥0 ]07765 
(3) 80 ८ 58.0 (९४0 [07॥65 
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(4) (एारा' 5 28.0 |(९४० [0765 
(5) "0शशप 80४ 5 54.00 १/७॥0 ]0॥65 
(0) 30% २-८ 45.6 व ४0 72/670 52.0 0७.॥. #त शर 
(7) ४७ ४/५७५७०)४ (80) 5 37.3 ॥(७॥0 [0765 
प्रत्येक प्रकार के वैगनों को भरे जाने हेतु एक निश्चित मात्रा नि६ 
रित है, अगर उस मात्रा से अधिक माल भरा जाता है तो माल भरे जाने 
में जितना ही अधिक समय लगेगा उसके लिए इफको को डेमरेज शुल्क 
देना पड़ता है। 
वरिष्ठ प्रबन्धक (कर्मिक) जो रेलवे अधिकारियों तथा इफको 
(कान्डला) के बीच संपर्क अधिकारी का कार्य करते हैं, रेलवे के गांधी ग्राम 
प्रबन्धक से वैगन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करते हैं तदुपरान्त पश्चमी 
रेलवे मुख्यालय मुम्बई से फोन पर सूचनायें पाकर क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धक, 
अगर स्वीकृति मिलती है, वैगन उपलब्ध कराने हेतु आदेश करता है। रेलवे 
एरिया प्रबन्धक, गांधीग्राम इस स्वीकृति की सूचना वरिष्ठ प्रबन्धक (परिवहन) 
को देते हैं। वरिष्ठ प्रबन्धक तब इस बात की जानकारी लेते हैं कि वैगन 
कहाँ पर हैं तथा उनको इफको (कान्डला) में कब तक पहुँचने की सम्भावना 
है। इसी तरह बारी (॥ए४चगा) के आधार पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से 
सम्पन्न होती है। 
इस प्रकार परिवह्हनन कार्यालय में कार्यकलापों का समन्वय 
स्थापित होता है। इफको में कार्यरत रेलवे का स्टाफ जो वेतन और भत्ते 
रेलवे से प्राप्त करता है, उसे इफको रीइम्बर्स करती है। वह रेलवे का 
कर्मचारी इफको के लिए कार्यरत है। वह सीनियर मैनेजर के साथ वैगन 
व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। परिवहन कार्यालय द्वारा 


निर्धारित स्थान को उर्वरक वितरण किये जाने की सूचना प्रधान कार्यालय 
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को भेजे जाने के बाद निर्गत सूचना पत्र (9780०) ॥90॥5$) तैयार किए 
जाते हैं। यह बताते हैं कि उर्वरकों की कितनी बोरियों की मात्रा की मांग 
है, किस स्‍थान पर भेजा जाना है, प्राप्त करने वाले का नाम, निर्गत सूचना 
का दिनांक, दिनांक का संदर्भ आदि। निर्गत सूचना (..) की प्रविष्टियाँ 
व्यापारिक आदेशों के लिए की जाती हैं जिसे प्रधान कार्यलय परिवहन 
कार्यालय को भेजता है। निर्गत सूचना (57980०॥ [शणि॥क्षांणा) की प्रविष्टियों 
का अवलोकन करने के बाद वरिष्ठ प्रबन्धक यह निश्चित करते हैं कि किस 
स्थान के लिए कितने बैगनों की आवश्यकता है तथा सामान भेजने के 
लिए अन्य किन साधनों की सम्भावनायें सुलभ हो सकती हैं। अनुमति 
प्राप्त छो जाने के बाद इन्डेन्ट तैयार किया जाता है ताकि मुख्य माल बाबू 
(जो रेलवे का कर्मचारी इफको के लिए कार्य करता है) को दे दिया जाता 
है। आजकल निगर्त सूचना एवं इन्डेन्ट उच्च तकनीक से निर्मित कम्प्यूटर 
की सहायता से तैयार किया जाता है। जब वैगन पहुँचते हैं तब परिवहन 
विभाग के कर्मचारी देखते हैं कि वैगन जो पहुँचाये गये वो माल लादने 
के लिए ठीक है या नहीं। वैगनों की सफाई ठीक से हुई है या नहीं । पैकिंग 
के बाद परिवहन कार्यालय वैगन के नम्बर देखते है। वैगन के भार की 
सूचनाएँ एकत्रित करते हैं, तथा इसकी द्वुलाई क्षमता आदि की सूचनाएँ 
एकत्रित किया जाता है। ये विवरण वैगन पर भी छपे होते है। इसके 
पश्चात परिवहन कार्यालय एक अग्रसारण नोट तैयार करता है। (एक 
कानूनी दस्तावेज) जिसमें एक रेक में कितने बोरी उर्वरक लादा गया है 
इसकी सूचना रहती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस रेक की 
वैगनों की सामान दढोने की क्षमता कितनी है। जैसे :- एक वैगन की कुल 
द्ुलाई क्षमता 25,000 ९.0. है। अगर एक बोरी का वजन 50.42 ९.0. 


है तो कुल बोरियों की संख्या 25,000 / 50.42 5-5 498 बोरियां होंगी 
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जो उस वैगन में लादी जायेंगी। परिवहन विभाग प्रत्येक वैगन पर खड़िया 
से मार्किग करता है जिसमें लादे गये उर्वरक की मात्रा का वर्णन होता है। 
बोरीयों की संख्या भी लिखी रहती है आदि सूचनाएँ दी गई होती है। 

बैगिंग यूनिट में काम करने वाले ठेकेदार रेलवे यार्ड में वैगनों 
की लदाई करते हैं। यह लदान अर्डर के अनुसार इफको कारखाने के अन्दर 
की जाती है। जब वैगन भर रहे होते हैं तब उसके लिए किराया का 
भुगतान किया जाता है तथा रेलवे एक रेलवे रीसिप्ट तैयार करता है। रेलवे 
रीसिप्ट एक सरकारी अभिलेख है जो रेलवे तथा इफको के मध्य मान्य है। 
यह भी कम्प्यूटर पर तैयार किया जाता है। इसमें भी इन्डेन्ट की तरह सभी 
सूचनायें होती है। और इसके अतिरिक्त भरे गये वैगनों की संख्या, 
वास्तविक भार, किराया लिया गया भार, द्वुलाई का प्रकार। दुलाई भाड़े का 
भुगतान, प्रति क्वीन्टल रेट चार्ज, तथा गन्‍्तव्य स्थान की दूरी आदि सूचनायें 
होती है। यह रेलवे रीसिप्ट विशेष वाहक के माध्यम से खास व्यक्ति के पास 
भेज दिया जाता है जिसके उत्तरदायित्व में माल को वैगन से उतारा जाता 
है। अगर प्राप्तकर्ता के पास रेलवे रीसिप्ट रहती है तो वह माल को लेकर, 
उसके वैगरनों से सामान उतरवा सकता है। रेलवे भाड़े के भ्रुगतान के बाद 
रेलवे रीसिप्ट तैयार की जाती है। तथा माल को उसके गनन्‍्तव्य स्थान तक 
भेज दिया जाता है। परिवहन विभाग रेलवे सामान को कम दूरी तय करने 
वाली रास्ते से उसके गनन्‍्तव्य स्थान को भेजते हैं। भ्रुगतान चेक द्वार चीफ 
गुड्स क्लर्क को इफको कार्यालय द्वारा किया जाताहै। जिसे पश्चिमी रेलवे 
के नाम में जमा कर दिया जाता है। द्ुलाई का भाड़ा कम दूरी वाले मार्ग 
के रेट से भ्रुगतान किया जाता है। जब वैगन को पूरी तरह से लोड कर 
दिया जाता है तब परिवहन विभाग यह देखत कि माल की लोडिंग ठीक 
तरह से हुयी है कि नहीं। रेलवे कर्मचारी वैगन को बन्द कर देते हैं। इफको 
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गांधीधाम की सील लगा दी जाती है। अगर रेक खुला रहता है तो सुरक्षा 
गार्ड माल की सुरक्षा हेतु रहते हैं। यही वितरण का तरीका नित्य परिवहन 


कार्यालय द्वारा अपनाया जाता है। 


सड़क परिवहन द्वारा वितरण (ाश्ारा४ए070ए पप्तार006म_ 7?2047)) 
उर्वरक वितरण में कम समय में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 
आदेश में कमी लाने के लिए गुजरात तथा राजस्थान में दूसरा तरीका 
अपनाया जाता है। इस तरीके में सहकारी संस्‍्थायें जो गुजरात एवं 
राजस्थान में स्थित हैं अपनी उर्वरकों की मांग एरिया कार्यालयों को भेजते 
हैं। यह एरिया आफिस उस मांग को इन दोनों राज्यों के राज्य कार्यालय 
को अग्रसारित करता है, जो इफको (काण्डला) संयत्र को दोनों राज्यें के 
मांग को सीधे पूर्ति करने हेतु निर्देशित करता है। ट्रक द्वारा यह उर्वरक इन 
राज्यों को भेजे जाते हैं। विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ठेकेदार 
इफको द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। जैसे - जूनागढक़, राजकोट, मेसाना, 
बड़ौदा, राजस्थान आदि क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ठकेदार होते हैं। राज्य 
विपणन कार्यालय से सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, वरिष्ठ प्रबन्धक सम्बन्दधि 
7त परिवहन अधिकारी को उर्वरक-विशेष की लोडिंग का निर्देश देते हैं जिसे 
उसको निश्चित स्थान पर अन्य विवरणों के साथ पहुँचाया जा सके। ठीक 
उसी के अनुसार परिवहन अधिकारी ठेकेदारों को किस प्रकार के उर्वरक के 
लोडिंग तथा कितनी मात्रा में लोडिंग की जाय, का आदेश देता है। सुरक्षा 
गार्ड ट्रक को प्रवेश परमिट जारी करता है। जिसे परिवहन अधिकारी द्वारा 
उर्वरक लोड कार्य सम्पन्न कराने हेतु एकत्रित किया जाता है और अब 
ट्रक-चालक लोडिंग परमिट को बैगिंग आफीसर को दिखाता है तब वे 
उर्वरक की लोडिंग कराने हेतु आदेश देते है। सामान से लदे हुए ट्रक का 
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निरीक्षण करने के पश्चात लादे गये बोरियों की संख्या का निर्धारण पूरी 
लदी ट्रक का भार तथा वास्तविक भार से किया जाता है। खाली ट्रक का 
भार पहले लिया जाता है फिर लदे हुए ट्रक का भार लिया जाता है जो 
लादी गयी मात्रा दर्शाती है जिसको एक बोरी के भार की मात्रा से भाग 
देकर लादी गयी कुल बोरियों की संख्या ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए 

खाली ट्रक का भार ८5 500 (६ 

लोडेड ट्रक का भार +5 500 (६ 

अब एक बोरी का भार ८5 50.2 ४८ 

बोरियों की संख्या ८ ।9 (लगभग) 

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि रेलवे रीसीप्ट रेलवे और 

इफको के मध्य एक कार्यलयी कागजात है डिस्पैच एडवाइस (2599० 
“&(ए0०6) परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है जिसे 
माल प्रशस्त करने वाले ((0॥872766) को उसके निश्चित निर्धारित स्थान पर 
कूरियर सेवा के माध्यम से भेज दिया जाता है। परिवहन विभाग 
सम्बन्धित माल प्राप्त कर्तता (एणाशंशा66) का सम्पूर्ण विवरण (डाटा) अपने 
पास रखता है जिससे ई-मेल द्वारा बराबर भेजे गये माल की विवरण की 
स्थिति ज्ञात होती है। ई-मेल के माध्यम से एरिया/स्टेट/जोनल प्रबन्धकों 
को भी सूचित किया जाता है। 


वितरण की उलझनें (९०॥७0९४७॥0९६ 0 08009॥0॥) 
जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि वितरण कार्य में बहुत सारी 


गतिविधियाँ प्रभावित होती है। वितरण कार्य बहुत उलझन पूर्ण है। आइये 
देखते हैं कि सामान्यतौर पर वितरण में किस प्रकार कठिनाइयाँ आती हैं। 
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(7) कभी-कभी रेलवे निश्चित किये हुये स्थान (96५व/0०) तक 
उर्वरक भेजने हेतु बैगन ले जाने के लिए अनुमति नहीं देता, वे कहते हैं 
कि एक सीमित क्षेत्र तक के लिए ही वैगन दिया या एलाऊ किया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए :- जैसे अगर गन्‍्तव्य स्थान बंगलौर है लेकिन 
रेलवे पंजाब क्षेत्र के लिए बैगन एलाट करने के लिए जोर दे रहा है, तब 
वरिष्ठ प्रबन्धक दूरभाष से केन्द्रिय विपणन कार्यालय से स्थिति की 
जानकारी लेता है और पंजाब क्षेत्र के लिए अगर कोई आर्डर होता है और 
अगर यह सुविधाजनक है तो उसी के अनुसार व्यवस्था की जाती है। ताकी 
उस क्षेत्र में उर्वरक वितरण कार्य किया जा सके। 

(2) वैगन लोड करने के लिए रेलवे द्वारा कुछ फ्री-टाइम एलाट किया 
गया है। अगर वैगन को उसी समय में लोड नहीं किया गया तो डैमरेज 
चार्ज देने पड़ते हैं। डैमरेज चार्ज का तात्पर्य उस से है कि निश्चित समय, 
जो रेलवे द्वारा तय किया गया है, में अगर माल की लोडिंग नहीं की जा 
सकी तथा इसके लिए अलग (0793) समय लिया गया तो उस ज्यादा समय 
की लोडिंग के लिए अतिरिक्‍त भुगतान करने पड़ते हैं, इसी को डेमरेज 
चार्ज कहते हैं। पविछ॒न विभाग का यह काम भी है कि वह देखे कि डेमरेज 
चार्ज कम से कम है। कुछ प्रतिशत डेमरेज चार्ज में पर्याप्त सन्‍तोषजनक 
कारण रेलवे को दर्शाने पर छूट दे दी जाती है। यह परिवहन, बैंगिंग और 
वित्त, विभाग का मिला-जुला कार्य है कि डेमरेज रिपोर्ट की समीक्षा करें। 

(3) यह भी संभव हो जाता है कि रेलवे रिसिप्ट या डिस्पैच एडवाइस 
सम्बन्धित व्यक्ति को ठीक समय से नहीं प्राप्त होता है तब वक्त सामान को 
बैगन से उतारने की स्थिति में नहीं होता है। इन परिस्थिति में रेलवे 
रीसिप्ट या सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति शीघ्र जारी करने छेतु परिवहन 


विभाग से सम्पर्क किया जाता है। वे इसकी जांच करने के उपरान्त अगर 
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कूरियर पार्टी द्वारा रेलवे रसीद खोई है, तो उस पर आर्थिक दण्ड लागते 
हैं तथा इन्डिमानिटी बान्ड भरवा कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति, माल 


ले जाने, के लिए प्रदान कराई जाती है। 


दावे (0.&0४७) :- 

जैसा कि यह विदित है कि रेलवे इफको (काण्डला) ठेकेदारों 
तथा कूरियर सेवायें उपलब्ध कराने वालों का सबका मिला-जुला कार्य है 
बस मल स्थापित कर सम्पन्न होता है। अतः आपस में वित्तीय मामलों में 
कभी-कभी समस्‍यायें उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे एक ब॑गन में जितनी 
बोरियाँ सामान लाद कर भेजा जाता है, गन्‍्तव्य स्थान पर वह पूरे नहीं 
पहुँचते हैं। ऐसी दशा में परिवहन विभाग का क्लेम सेक्शन कार्यरत हो 
जाता है। दो प्रकार के दावे होते हैं। 6) रिफन्ड ($) कम्पेन्ससेन। (॥) रेलवे 
द्वारा अधिक पैसा ले लेने पर रिफन्ड की माँग छोती है, (पप) सामान का 


जुकसान / खो जाने पर / चोरी हो जाने पर दावा किया जाता है। 


टेनेबुल तथा अन्‍न्टेनेबुल दावे (५५ ४8,7 + एरााएर47: (7.4॥8) 
टेनेबुल दावे (2५५४8 7० ८.,4४५) (प्रस्तुत करने योग्य दावे) 

(।) अगर माल प्राप्त कर्त्ता (८०ा४9268९) वैगन की दशा देखकर यह 
महसूस करता है कि समान जो भेजा गया है वह ठीक दशा में नहीं है, 
बैगन की सील टूटा है या अन्य किसी कारण से नुकशान हुया है तब वह 
रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर उनकी देखरेख में बैगन खोलती है। 
अगर मात्रा में सामान गायब है तो रेलवे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 
भ्रुगतान करता है। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति को अनुमानित या खुला डेलीवरी 

कहते हैं। 
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(2) कभी-कभी भाड़ा भुगतान के मामले में भी परिवाद हो जाते हैं। 
भाड़ा सम्बन्धित परिवाद भी परिवहन विभाग से ही सम्बद्ध होते हैं। मान 
लीजिए रेलवे द्वारा मांगा गया भाड़ा (छोटे रास्ते के आधार पर) ॥7८0 
द्वारा वास्तविक भ्रुगतान किये गये भाड़े से अधिक है। तो इस प्रकार के 
मामले भी परिवहन विभाग द्वारा डी निपटाये जाते हैं। परिवहन विभाग 
भाड़े का ठीक अनुमान लगाकर रेलवे से सम्पर्क स्थापित करता है तथा 
उन्हें मामले की वास्तविकता बताकर उन्हें सनन्‍्तुष्ट करता है। 

(3) कभी-कभी पूरी रेक में वैगन मात्रा करते समय खो जाने से पर 
अन्य किसी कारण से डेस्टीनेशन पर नहीं पहुँचते हैं। ऐसी दशा में परिवहन 
विभाग रेलवे नोटिस देता है कि आमुक वैगन निश्चित स्थान पर नहीं 
पहँचा है। इस मामले में जाँच के लिए कहता है। अगर नोटिस भेजने के 
बाद कोई कारगर कार्यवाही नहीं होती है तब परिवहन विभाग बैगन गायब 
होने का रेलवे पर दावा करता है। इस प्रकार का दावा बैगन गायब होने 
के छः माह के अन्दर किया जाता है। 

कभी-कभी रेक से कुछ बैगन ही गायब होते हैं, ऐसी दशा में आंशिक 
डेलीवरी ही हो पाती है। गनन्‍्तव्य स्थान पर रेलवे आंशिक डेलीवरी प्रमाणपत्र 
बनाता है। इसकी फोटो प्रति इफको (कान्डला) को प्रेषित करता है जहाँ 
परिवहन विभाग का क्लेम सेक्सन वैगन वाइज दावा तैयार करता है। 

(4) अगर माल क्षतिग्रस्त हालत में प्राप्त होता है तब परिवहन 
विभाग क्षतिपूर्ति हेतु रेलवे से दावा करती है। इस आधार पर कि नुकसान 
रेलवे के लापरवाही से हुआ है। लेकिन इस प्रकार के दावे तभी तक किये 
जाते हैं जब कि माल की खुली डेलीवरी होती है और डेस्टीनेशन पर 


पहुँचने हेतु असामान्य समय लगा है। नहीं तो दावा अप्रभावी हो जाता है। 
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प्रस्तुत न करने योग्य दावे (एराशा॥490]९ (05) 
कभी-कभी वितरण के उद्देश्य से किये गये नुकसानों का दावा 


नहीं प्रस्तुत किया जाता है। जैसे - कभी-कभी उर्वरक बैगन को ठीक से 
सील करके डेस्टीनेसन पर भेजा गया फिर भी बैगन में बोरियों की मात्रा 
कम पाई गई। इस प्रकार के कमी के दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते। इस 
दशा में क्लेम विभाग अन्‍्टेनेबुल क्लेम रिपोर्ट तैयार करता है और इसे 
कमेटी के पास भेजता है। कमेटी दावे का पुनरीक्षण करती है। इस कमेटी 
में बैगिंग / ट्रान्सपोर्टेशन / फाइनेन्स विभाग के प्रति निधि होते हें। 
पुनरीक्षण के बाद अगर कमेटी सन्तुष्ट होती है तो दावे को छोड़ दिया जाता 
है। यह इफको (कान्डला) इकाई द्वारा आचरण में लाई जाने वाली वितरण 
प्रणाली का सम्पूर्ण विवरण है। 


इफको (काण्डला) का विपणन मिश्रण (४४शा।ए शार ०"॥77(07९8704) 


उत्पाद (2067८) 

इफको (काण्डला) इनआर्गेनिक उर्वरक उत्पादन करता है। यह 
7.60.?0& २.९८. उर्वरकों का उत्पादन करता है।९.?८. की दो प्रकार हैं 
०९, (27906-) तथा ९ (2306-7), दोनों प्रकार के सम्बन्धित कम्पोनेन्ट 
के प्रतिशत में अन्तर होता है। इनका विवरण नीचे दिया गया है +- 


]8 46 0 


228 


२00 0८' '।१7२०0० ४४ एम08?0र0$ | 7ए07५$8ए/५ 


>]९ -“(27906-) 0 26 26 
>[0९-(27806-[[) 2 32 86 
[2/&% 72 8 46 0 


स्थान_(0/.७८98) : 
इफको काण्डला का वितरण क्षेत्र मुख्यतया ॥7 राज्यों में है, 
उनके नाम नीचे दिये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, 
हरियाना, छडिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, कनाटिक, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, ओरिया, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम 
बंगाल/राज्यों में इनका विस्तृत विपणन क्षेत्रवाइज स्थापित है। 
चार विभिन्‍न स्थानों पर इफको की उत्पादन/इकाईयाँ स्थापित हैं - 
. काण्डला (6.53२),०2), 2. कलोल (६०५ ,(,), 3. फूलपुर ('नतग,श7र), 4. 
आँवला (“20रा ,०3). 


कीमत (एशातं८९) 

इफको के उर्वरक की शुद्ध कीमत (पल शां०९) इफको (कान्डला) 
द्वारा नहीं निर्धारित की जाती है। अपरोक्ष रूप में उर्वरक पर सरकार 
सब्सिडी देती है। किसानों से उर्वरकों की कम कीमत ली जाती है तथा 
सब्सिडी राशि कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद इफको के केन्द्रीय 
उर्वरक का एक्स फेकक्‍ट्री कीमत नीचे प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से दिया 


गया है। 
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[).57? 8:46:0 5 २६., 3,200.00 ?& ५ 
[श्र 0:26:26 57२६. ]],578.00 एश 
ाश 2:32:6 5 २६. ,69] 00 ?& थी 


पैकिंग (?१८०एशा१9) 

पहले की तुलना में आज माल की पैकिंग बहुत महत्पवूर्ण हो 
गयी है। उर्वरकों की पैकिंग उच्च घनत्व वाले पालिथीन के बैग में की जाती 
है। पहले जूट के बैग में पैकिंग होती थी, जिनकी उर्वरकों को अधिक दिन 
तक सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं थी। बोरियाँ आर्द्रता के कारण खराब 
हो जाती थीं। खाली इस्तेमाल बैगों को पुनः पैकिंग के लिये यह देखना 
पड़ता था कि उर्वरक को सुरक्षित रखने योग्य यह है कि नहीं ; इसके लिए 
लैब टेस्ट करना पड़ता है। पैकिंग पर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा 
है, अब विभिन्‍न प्रकार एवं डिजाइन की बोरियाँ इफको के पास उपलब्ध 
हैं, पहले एक ही प्रकार के जूट बैग में सभी प्रकार के उर्वरकों की पैकिंग 
होती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का अभाव है अतः वहाँ के 
लिए इफको 25 (६६ क्षमता वाले बैग में उर्वरकों की पैकिंग कराता है। 


उच्च घनत्व क्षमता वाले पालिथीन बैग 
(8.0.7.8. (पाशा 0.णगशंत्र ?गांां। 8925)) 

में बचाव की उच्च क्षमता, सूक्ष्म प्राकृतिक प्रभाव से बचाव की 
क्षमता तथा देखने में आकर्षक होते हैं। जूट बैग की अपेक्षा इस पर इफको 
को खर्च भी कम करना पड़ता है। 

इडइफको देश के 460 जिलों में अपना कार्य व्यापार कर रही है। 


इसकी विभिन्‍न गतिविधियों का संचालन 466 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा 
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किया जा रहा है, जो कि कृषि में स्नातक की योग्यता रखते हैं। 
क्षेत्रीय/राज्य/मंडल/राष्ट्रीय.- स्तर पर कार्यरत सस्यविज्ञानी/प्रबंधकगण इन 
क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की सहायता मार्गदर्शन करते है। विपणन गतिविधियों 
को मोटे तौर पर उर्वरक परिवहन, भण्डारण, उर्वरकों की आपूर्ति तथा 
उर्वरकों के संतुलित एवं दक्षतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना कहा जा सकता 
है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कुछ जिलों का चयन किया जाता 
है, ताकि विपणन का कार्य दक्षतापूर्ण व प्रभावी ढंग से किया जा सके। 
इफको के विपणन प्रभाग ने देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी विपणन गतिति८ 
यां शुरू कर दी हैं असम के साथ-साथ मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में 
भी इफको उर्वरक विपणन का कार्य कर रही है। इफको अपने संवर्धनात्मक 
व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों व सहकारी समितिर्यों की 
सेवा के लिए कटिबद्ध हैं और देश में टिकाऊ कृषि के लिए उर्वरकों की 


उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 


23] 


निष्कर्ष 


भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह अनुमान 
लगाया गया है कि सन्‌ 2025 तक देश की आबादी 440 करोड होगी 
जिसके लिए लगभग 3३0०१ मिलियन टन सालाना खाद्यान्न की आवश्यकता 
छोगी। वर्ड वाच इंस्टीट्यूट के लेस्टर ब्राउन एवं कीवी के अनुसार यदि 
जनसंख्या एवं कृषि उपज वृद्धि इसी प्रकार रही तो भारत को सन्‌ 2025 
तक 45 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करने की आवश्कयता पड़ सकती 
है। बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 
भी वर्तमान में 0.45 हेक्टेयर से घटकर 0.0 हेक्टेयर रह जायेगी। 
इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण, ओऔद्योगीकरण एवं अन्य आवश्यकताओं 
के मद्देनजर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और भी कम होगी। इन सब 
बातों के बावजूद कृषि योग्य भूमि की जो गुणवत्ता होगी वह भी खराब 
होगी। पोषणमान के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 300 
कि०ग्रा०0 प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इस हिसाब से 995-96 में भारत की 
94 करोड़ आबादी के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 280 मिलियन टन 
छोनी चाहिए था जबकि वास्तव में 85 मिलियन टन खाद्यान्न का डी 
उत्पादन हुआ। हमारी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता भी सन्‌ 994-9 5 
में 270 कि0ग्रा0 से घटकर 995-96 में 98 कि0०ग्रा० प्रति व्यक्ति 
रह गई है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या 4.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब 
से बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवर्ष हमारी आबादी में 
.8 करोड़ व्यक्ति जुड़ रहे हैं। इस प्रकार हमारी आवश्यकता को देखते 
हुए हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अवश्य 


बढ़ना चाहिए। 
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एफ.ए.ओ. एवं इफको द्वारा नवम्बर 997 में नई दिल्‍ली 
में आयोजित समन्वित पादप पोषण प्रबन्ध पर बोलते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. आर. एस. परोधा ने कहा था कि 
पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग से भारतीय मृदाओं में पोषक तर्त्वों की 
कमी आ रही है। सन्‌ 2020-25 तक हमें लगभग 45 मिलियन टन 
पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी जिसमें से 35 मिलियन टन उर्वरकों 
द्वार तथा शेष 70 मिलियन टन विभिन्‍न जैविक सोतों द्वारा प्राप्त होगा। 

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने आगाह 
किया है कि यदि मृदा से पोषक तर्त्वों के वार्धिक शोषण को कम नहीं 
किया गया तो भविष्य में खाद्यान्न प्राप्ति की समस्या खड़ी हो सकती है। 
संतुलित उर्वरक उपयोग सन्‌ 2025 तक .25 बिलियन आबादी की 
खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं की कुंजी हे। संसार में कोई भी देश 
ऐसा नहीं है जो बिना उर्वरक उपयोग बढ़ाए कृषि उत्पादकता बढ़ा सके। 
भारत में हरित क्रन्ति के बगैर उर्वरक उपयोग बढ़ाना सम्भव नहीं था। 
उर्वरक उपयोग की वजह से डी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की 
क्षमता का पूर्ण दोहन किया जा सका। भारत में फसलों द्वारा पोषक तत्वों 
का शोषण और बाह्य खोतों द्वारा की गई आपूर्ति में लगभग 0 
मिलियन टन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश का अन्तर बढ़ता गया तो 
लगातार उत्पादकता को प्राप्त करना एक कठिन कार्य छहोगा। पूरे संसार 
में 50 से 60 प्रतिशत फसलोत्पादन में वृद्धि केवल उर्वरकों के प्रयोग 
से होती है। 

नौवीं पंचवर्षीय योजना 997-2002 के वर्किंग ग्रुप 
ऑन फर्टिलाइजर के अनुसार इस योजना के अन्त तक 34 लाख टन 


नाइट्रोजन, 46.7 लाख टन फॉस्फेट एवं 8.3 लाख टन पोटाश की 
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आवश्यकता होगी। उपर्युक्त अनुमान 220 मिलियन टन खाद्यान्न 
उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। 

नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोठाश की मांग की पूर्ति के 
लिए कई सुझाव हैं जिनमें प्रथम एवं मुख्य सुझाव यह है कि उर्वरकों 
की असंतुलित कीमतों को ठीक किया जाए जिसकी वजह से ही असंतुलित 
उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है और मृदा से लगातार फास्फेट एवं 
पोटठाश के भण्डारों का दोहन हो रहा है। असंतुलित उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग 
के कारण अब बहुत से क्षेत्रों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। 

भारत में सन्‌ 4999-2000 में 78.37 मिलियन टन 
पोषक तत्वों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में किया गया। 
कार्बनिक स्रोतों द्वारा इस मात्रा की भरपाई करना एक कठिन कार्य है 
क्योंकि कार्बनिक खादें न तो उपलब्ध हैं और न ही पैदा की जा सकती 
हैं। अतः कार्बनिक खादों द्वारा केवल आंशिक पूर्ति संभव है। परन्तु 
लगातार कृषि उत्पादन में उनकी महत्ता को भी कम करके नहीं आंका 
जा सकता। देश के विभिन्‍न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग 
में बड़ी असमानता है। जहाँ पंजाब में 67.3 कि0ग्रा० प्रति हेक्टेयर 
उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वहीं असम में यह मात्रा केवल 2. 
3 किग्रा० प्रतिहेक्टेअर है। देश के उर्वरक उपयोग का राष्ट्रीय औसत 
95 कि0ग्रा०0 प्रतिहेक्टेयर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 
नीदरलैण्ड में 544, जापान में 403, चीन में 309 कि0ग्रा० प्रति 
हेक्टेयर औसत उर्वरक उपयोग होता है। 

उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, उपभोग में वृद्धि तथा दक्ष 
उपभोग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घ कालीन 
कार्ययोजना तैयार की जाए। मृदा में आन्तरिक तथा बाहय योतों से 





234 


लगातार पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए अच्छी कार्ययोजना एवं 
नीतियां अपनाई जाएं। लम्बे समय से लगातार असंतुलित उर्वरक प्रयोग 
से मृदा में होने वाले नुकसान के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। 
उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में कोई खराबी 
होने एवं भूमिगत जल के प्रदूषित होने के कोई प्रमाण नहीं है। अतः 
भविष्य में बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरकों का 
संतुलित एवं समन्वित प्रयोग जरूरी है। 

देश में नियोजन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के बाद से 
(विशेषकर ।966 से) उर्वरक उद्योग ने बहुत अधिक प्रगति की है। परन्तु 
इसके बावजूद भी यह उद्योग समस्याओं से घिरा हुआ है। इसकी कुछ 
मुख्य समस्याएँ निम्नवत्‌ है- 

इस उद्योग की प्रथम समस्‍या यह है कि कारखाने अपनी 
निर्धारित क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे है।। सार्वजनिक क्षेत्र के 
कारखाने अपनी क्षमता का सबसे कम उपयोग करा रहे है। देश में 
उर्वरक की उपभोग स्थिति को देखते हुए क्षमता का पूर्ण उपयोग 
आवश्यक है। कुछ सीमा तक इस समस्याके लिए राजनैतिक तथा 
सरकारी कारक उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की समस्‍या भी 
है। . 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
प्राकृतिक गैस, नेफ्था तेल तथा कोयला पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार 
उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही साथ उत्पादन क्षमता का पूर्ण 
उपयोग करने के लिए पयार्पप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करायी जाय 
एवं संयंत्रों की खराबी को दूर किया जाए। इस उद्योग को सहकारी क्षषेत्र 
में अधिक विकसित करना चाहिये क्‍योंकि सहकारी कारखानों ने अपनी 
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उत्पादन क्षमता का 404 प्रतिशत तक उपयोग किया हैं। 

हमारे देश में उर्वरकों की खपत अभी भी बहुत कम है। 
इसके कई कारण बताये जाते है, जैसे किसानों की रूढ्िवादी भावना, 
कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, उर्वरकों की ऊंची लागत, दोषपूर्ण 
वितरण, संभावित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग हेतु प्रदर्शन एवं प्रसार की कमी 
एवं अन्य कृषि आदानों का अल्प उपयोग आदि। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
कृषकों को उर्वरक के विषय में प्रतिशत किया जाय, उर्वरकों की दोश्पूर्ण 
वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाय, उर्वरकों की लागत कम की जाय 
तथा कृषकों को साख सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायाँ। इस दिशा में प्रयास 
जारी है। 

हमारे देश में उर्वरकों को प्रयोग बहुत ही असमान ढंग से 
डो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों का प्रचलन एक विशेष क्षेत्र तक 
सीमित रह जाता है। उर्वरकों का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रित है। 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
उर्वरक को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करें जहाँ इसका प्रयोग अल्प हो रहा 
है। 7970 के दशक के प्रारम्भ में दक्षिण भारत में उर्वरकों का प्रयोग 
सर्वाधिक था, परन्तु अब देश के उत्तरी, पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ 
रहा है। उर्वरकों के कारखानों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में करनी चाहिये 
जो पिछड़े हुए है। इसीलिये जो नये 6 कारखाने स्थापित हो रहे हैं, उनमें 
इस बात का ध्यान रखा गया है। 

भारत में उर्वरकों का मूल्य काफी ऊँचा है, जिसके कारण 
किसान इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, परन्तु कृषि उत्पादन को बढ़ाने 
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के लिए इनके मूल्य को घटाकर कम लागत पर किसार्नों को उपलब्ध 
कराना आवश्यक है। हमारे देश में अभी भी आधुनिक एवं परिष्कृत 
उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है। 

इस समस्‍या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 
उर्वरक उत्पादन लागत को कम किया जाय। साथ ही सरकार को चाहिये 
कि उर्वरकों पर लगाये गये करों में भी कटीती करे। उत्पादन लागत कम 
करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में आधुनिक तथा परिष्कृत 
उत्पादन प्रक्रिया का विकास किया जाय। इस दिश में “'फर्टिलाइजर 
>च्संददपदह दक क्मअमसवचउमदजद्ध इंडिया लिमिटेड” महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहा है। 

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त उर्वरक उद्योग की कुछ 
अन्य समसस्‍्याएँ भी है जैसे आधुनिक मशीनों का अभाव, धीमें उत्पादन 
की समस्या, उर्वरक का गुण तथा कृषि के अन्य आदानों की सहृक्रिया 
आदि। 

इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार एवं समाज दोनों 
मिलकर इस समस्या के समाधान का प्रयास करें। 

कृषि विश्विद्यालयों /अनुसंधान संस्थानों में विकसित की 
जाने वाली कृषि तकनीकों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए ताकि वे 
गाँवों में अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। इफको अपने संवर्धनात्मक 
व प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ कृषि फसल उत्पादन के लिए 
उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं के बारे में किसानों व 
सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रषिक्षण प्रदान करने का कार्य 
सुचारू रूप से कर रही है। 

गत वर्षों में कृषि लागत में कई गुना वृद्धि हुई है। अतः 
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किसानों को कृषि से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषि आदानों का 
दक्षतापूर्ण उपयोग व उनकी प्रभावशीलता काफी महत्वपूर्ण हो गई है। 
दीर्घकालीन टिकाऊ कृषि के लिए किसानों द्वार अपनाई जाने वाली कृषि 
तकनीकों में पोषक तर्त्वों के संतुलित प्रयोग का महत्व निरंतर बढ़ता जा 
रहा है। कृषि तकनीकों व सूचना प्रोद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों 
के साथ-साथ ज्ञान अर्जन व उसके प्रसार प्रक्रिया को भी काफी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभानी होगी तभी समग्र विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल 
पाएगी। इफको किसानों व प्राथमिक कृष्लि सहकारी समितियों की 
समस्याओं को समझने व उनका यथासंभव समाधान करने के लिए उनके 
निकट संपर्क में रहकर कार्य करती है और यही इफको के कृषि प्रसार 
एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का मूलाधार हैं। 

इफको अपने स्थापना काल से ही किसानों व सहकारी 
समितियों के कार्मिकों के लाभार्थ अनेक क्षेत्रीय कार्यक्रम चला रही है। 
इन कार्यक्रमों में उन्हें उर्वरकों के प्रयोग व फसल उत्पादन के विभिन्‍न 
पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यह कार्य देशभर में कार्यरत 
इफको के लगभग 500 क्षेत्रीय अधिकारियों की टीम द्वारा किया जा रहा 
है। 

विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गये मात्रात्मक प्रतिबंध 
। अप्रैल, 2004 से हटा दिए गये है। अतः अब प्रतिस्पर्धा के युग में 
टिके रहने के लिए अपनी कार्य प्रणाली को दक्षतापूर्ण बनाने छेतु नीतियों 
को नई दिशा देने की आवश्यकता है। विश्व बाजार के दरवाजे खुलने के 
साथ ही साथ संचार माध्यमों में भी क्रांति आई है। तेजी से आगे बढ़ 
रही सूचना प्राद्योगिकी का लाभ अभी ग्रामीण भारत को नहीं मिल पा रहा 


है। इस लिए इफको इस बदले परिदृश्य में अपने प्रसार व प्रशिक्षण 
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कार्यकमो में सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का समावेश करके उनका 
लाभ उठाना चाहती हे। 

इफको गत तीन दशर्कों से उन्‍नत कृषि तकनीकाकें को 
किसानों तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण मनोयोग से कर रही है। इफको द्वारा 
किये जा रहे इन कार्यो की किसानों व सहकारी समितियों द्वार की कई 
सराहना से प्रेरित होकर उर्वरकों के उत्पादन व विपणन के व्यवसाय को 
बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इफको प्रति वर्ष 50 लाख टन से 
अधिक उर्वरकों का उत्पादन व विपणन कर रही है। इफको अपने 
व्यवसाय को बढाने की प्रक्रिया के दौरान भी आधुनिक सूचना प्रणाली के 
सहयोग से किसानों व सहकारी समितियों की बखूबी सेवा करती रहेगी। 
इफको एक ““एग्री पोर्टल” लाॉँच करने के लिए कार्य कर रही है और इस 
कार्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था (इसरो) से सहयोग लेने के 
लिए भी प्रयास चल रहे हैं ताकि भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जी.आई.एस.) के आधार पर किसानों की प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा 
सहाकारी समितियों को उर्वरक लॉजिस्टिक प्रबंध के क्षेत्र में सहायता प्रदान 
की जा सके। 

गत 2 वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है 
और वर्ष 4999-2000 में खाद्यान्न का उत्पादन 20.60 करोड़ टन तक 
पहुंच गया है। लेकिन वर्तमान पोषक तत्व स्तर के हिसाब से वर्ष 2040 
तक लगभग १॥50 करोड़ की आबादी के भरण पोश ण के लिए 5 
करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता हडोगी। खाद्यान्न उत्पादन के 
इस आंकलन में पशुओं के भरण पोषण के लिए अपेक्षित खाद्यान्न को 
शामिल नहीं किया गया है। पशुओं के लिए भी खाद्यान्न की आवश्यकता 


पड़ सकती है, क्योंकि चारागाह धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे है। अतः 
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हमें खाद्यान्न उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना 
होगा। हमें इस बात से संतोष नहीं रहना है कि हमारे भण्डारगारों में 
4. करोड़ टन खाद्यान्न का भण्डार है। 

फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की 
भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी और अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन 
करने के लिए इन पोषक तत्वों की मांग लगभग 3 गुना बढ़ा जाएगी। 
उर्वरकों के प्रयोग में किफायत तथा पर्यावरण संबंधी पहलूओं को ध्यान 
में रखते हुए उर्वरकों के दक्षतापूर्ण एवं संतुलित प्रयोग का महत्व भी 
बढ़ेगा । किसानों को ये पहलू अच्छी तरह से समझने होंगे। इफको के 
प्रसार व संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में माध्यम से उर्वरकों के संतुलित व 
दक्षतापूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को और तेज करना होगा। 

फसलों की उत्पादकता में सुधार लाकर व उर्वरकों का 
दक्षतापूर्वक प्रयोग करके देश में कृषि का समग्र विकास करने के प्रयोजन 
से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों में तकनीकों के विकास 
की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 24। वीं सदी में आवश्यकता इस बात 
की है कि कृषि आदानों की क्षमता में वृद्धि की जाए एवं प्राकृतिक संसाध 
नों का सक्षम ढंग से प्रबंधन किया जाए। इसके साथ-साथ कृषि उत्पादन 
को बढ़ाने से प्रबंधन किया जसए। इसके साथ-साथ कृषि उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए विकसित की गई तकनीकों को किसानों तक पहुँचाया 
जाए। इस प्रयोजनार्थ इफको ने कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों 
से संपर्क स्थापित किया है ताकि कृषि की तकनीकों के लाभकारी प्रभाव 
का प्रदर्शन किसानों के खेतों में जाकर किया जा सके। 

कृषि प्रसार तथा उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 
इफको द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर बल 
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दिया गया। लेकिन पिछले 2 वर्षो से इफको समन्वित पादप पोषक तत्व 
प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर विशेष बल दे रही है। 
किसानों तथा इफको के क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के 
बीच परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए इफको द्वारा विभिन्‍न कार्यक्रम 
किसानों के खेतों में आयोजित किये गये, जिनमें किसान सभाएं, क्षेत्र 
दिवस, फसल सेमिनार आदि कार्यक्रम शामिल है। इन प्रसार कार्यक्रमों 
में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए भी पहल की गई। प्रसार 
कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के लए भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जी, आई. एस.) पर आधारित कार्यक्रम भी विकसित किये जा रहे है। 
कम उत्पादन एवं उर्वरकों की कम खपत वाले क्षेत्रों में कृषि विकास की 
कुछ नई परियोजनाएं भी चलाई गई ताकि इन क्षेत्रों में उन्‍नतशील 
तकनीकी को अपनाकर फसल उत्पादन को बढाया जा सके। गत वर्षो में 
चलाई गई विशेष परियोजनाओं के प्ररिणामों एवं उपलब्धियों को लिपिबद्ध 
करने का भी प्रयास किया गया है। 

इफको ने उर्वरकों के संतुलित एवं दक्षतापूर्ण प्रयोग की 
अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए किसानों, सहकारी समितियों तथा अपने 
कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके साथ-साथ 
डक अपने निजी बिक्री-किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से बेहतर सेवाएं 


उपलब्ध करवाते है। 


।. आँवला 7 ईकाई ने 4 मिलियन टी. ई. यूरिया का उत्पादन 
22.9. 200। तक करके अपने लक्ष्य प्राप्ति को मील का पत्थर 


स्थापित किया है। 
2. आँवला ईकाई ([+] ने 5 मिलियन टी. ई का लक्ष्य 
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उत्पादन करके 9.40.200॥ तक पूरा कर मील का पत्थर 
स्थापित किया है। 

3. आँवला 7 इकाई ने कुल स्पेसिफिक इनरजी कनन्‍्जम्पसन का 
सबसे कम मासिक उपभोग (6०णाशइ्प्राणांणा) 5.440 068//86 जो 
माह सितम्बर 2007 में करके यूरिया का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त 
किया है माह जनवरी 4999 में 5.480 (768/[७ पूर्व रिकार्ड के 
तुलना में युरिया उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त किया। 

4. आँवला 7 इकाई ने कुल॒ खास इनर्जी कन्जम्शन का सबसे 
कम वार्षिक (आधार पर) उपभोग (००ाष्पराणांणा) 5.547 (088॥/[७ 
करके वर्ष 200-02 में रिकार्ड यूरिया उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त 
किया जो वर्ष 2000-0व में 5.623 068॥/[6 का पावर उपभोग 
करके इस पूर्व रिकार्ड की तुलना में यूरिया उत्पादन का लक्ष्य 
प्राप्त कया। 

5. आँवला 7 इकाई ने कुल पावर कन्जम्शन का सबसे कम 8... 
वार्षिक 7.668 (068॥/]6 वर्ष 2004-02 में उपभोग करके पूर्व 
रिकार्ड 7.680 (069|/[6 वर्ष 2000-07 की तुलना में कम 
उपभोग करके अमोनिया का. रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त 


किया । 


इफको अपने उर्वरक उत्पादों-यूरिया, )३०९१६ (0:26:26 


तथा ॥2:32:46) तथा ./.7? के पूरे भारत में वितरण करने के लिए 


बचनबद्ध है। एक प्रमुख किसानों के सहायोगी संस्था होने के कारण 


ज्यादातर उर्वरक वितरण सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही होता है। इसके 


सडयोगी सहकारी संसस्‍्थायें सदस्य होने के बावजूद भी इफको से उर्वरक 
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खरीदने के एहासानमन्द नहीं है। राज्य स्तर पर, ऊपरी सह्ाकारी विपणन 
संस्थाएँ इफकों के लिए होलसेलर का कार्य करती है। सरसरी तौर पर 
देखा जाय तो ऊपरी सहकारी विपणन संस्थाये भारत के किसी भी राज्य 
में उर्वरक बिजनेश में नहीं है। सीधे सहाकरी संस्थाओं को उर्वरकों का 
आपूर्ति सुलभ कराते है। अगर किसी राज्य में सहकारिता तनन्‍त्र कमजोर 
है या है ही नहीं वहाँ पर इफको उर्वरकों का वितरण दूसरे संस्थाओं जैसे 
एग्रो सर्विस सेन्टर आफ स्टेट के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्‍त 
867 फारमर्स सर्विस सेन्टर (7$() के द्वारा उर्वरक वितरण कार्य सम्पन्न 
करता है जो इग्यारह राज्यों में फैले हैं। 

इफको के बाईलाज के नियर्मों के अन्तर्गत कार्य करने के 
दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके अन्तर्गत इफको एक सहकारी संस्था का 
कार्य करती है। वे इसके प्रमुख बिन्दुओं एवं दिशानिर्देशों को परिभाषित 
करते हैं तथा सहकारी संस्था के प्रशासनिक कार्यो के लिए नियम तय 
करते हैं। इफको के बाईलाज में प्रमुख विस्तृत आब्जेक्टिक्सू अन्तरनिष्ठित 
है जो आर्थिक उत्पाद बढ़ाने, रासायनिक उत्पादों के विकास, बायो-उर्वरक, 
पेट्रो केमिकल्स, औद्योगिक केमिकल्स, इनके इन्पुट्स तथा टेक्नोलाजी, 
एलाउड प्राडक्ट्स, बाई प्राडक्ट्स, कनवर्जन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन और 
मार्केटिंग के बढ़ोतरी हेतु दिये गये है। बाईलाज में उत्पादक विधियों उत्पाद 
का रूप परिवर्तन साथ में गन्‍ना द्वारा बनाये गये उत्पाद और उसके 
बाईप्राडकक्‍्ट, कीटनाशक, बीज, फार्म प्रोडयूसेज, बायो टेक्नोलाजी, पिसी-कल्चर 
और एक्वा फार्मिंग, कृषि मशीनरी, इम्लीमेन्टस और अन्य कृषि उत्पाद 
और कनवर्जन, भन्‍्डारण, ट्रान्‍न्सपोर्टेशन और मार्केटिंग, व्यापार, जहाजरानी 
ट्रान्सपोर्टेशन आदि को विस्तृत नियम भी दिये गये हैं। 


इफको का मुख्य उद्देश्य खाद उर्वरकों का उत्पादन और 








243 


वितरण की भूख मिटाना है जो अपने आप में एक चुनौती है। कृषि 
उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना डी सदा उद्देश्य होना 
चाहिए इसके लिए किसानो को ठीक समय से उर्वरकों की आपूर्ति 
सुनिश्चित होनी चाहिए। 

ठीक समय से पर्याप्त मात्रा में ठीक स्थान पर कृषि 
सम्बन्धी सामग्रियों को उपलब्ध कराना फसल उत्पादन का एक बहुत 
महत्वपूर्ण भाग है। उर्वरक, बीज, कृषि रसायन आदि का उपलब्ध न 
होना या देर से पहुँचना फसल उत्पाद मात्रा में कमी लाता है। समय की 
कमी के कारण बुवाई के समय कृषि सामग्रियों को ठीक समय में जुटा 
पाने में किसानों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसलिए यह बहुत 
आवश्यक है कि समस्त कृषि सामग्रियाँ जुटा कर एक जगह एक साथ 
रखा जाय। ताकि किसान इन सभी चीजों को एक ही साथ एक जगह 
से ही खरीद सकें, उन्हें उसी जगह उच्च कृषि तकनीक की भी जानकारी 
दी जा सके। इन बार्तो को ध्यान में रखते हुये इफकों ने दश के विभिन्‍न 
हिस्सों में किसानों को सभी सुविधाएँ एक ही साथ उपलब्ध कराने के लिए 
सर्विस सेन्टरों की चेन सी खोल रखे हैं। 

।976 में हरियाना के कर्नाल में सर्वप्रथम किसान सेवा 
केन्द्र (7$.0)) खोला गया था तत्पश्चात धीरे-धीरे देश के 67 स्थानों पर 
निम्न उद्देश्यों के साथ किसान सेवा केन्द्र खोले गये। 

. 'कृषि संसाधनों का पर्याप्त मात्रा एवं ठीक समय से उचित मूल्य पर 
आपूर्ति सुनिश्चित करना। 

2. तकनिकी ज्ञान उपलब्ध कराना। 

3. सामुदायिक प्रयोग हेतु मुफ्त में फार्म औजार तथा प्रयोग विधि ढेतु 


उपलब्ध कराना। 
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4. इफको द्वारा गोद लिये हुये गाँव के किसानों को दरवाजे पर कृषि 
सामग्री उपलब्ध कराना। 
5. इफको के लिए विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा किसानों 
को शिक्षित करना। 

इफको उर्वरक-यूरिया और ]०९/शशर्‌ श्रेणी के खाद किसान 
सर्विस केंन्द्रो द्वारा आपूर्ति किये जाते हैं। साथ ही कृषि-रसायन भी ख्याति 
प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से खरीद कर किसान सेवा केन्द्रों द्वारा किसानों 
को आपूर्ति किया जाता है। इफको अपनी संस्थाओं द्वारा बीज भी उत्पादन 
करता है तथा अगर आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय/राज्य स्तर के बीज 
उत्पादक संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में बीज खरीद कर किसान सेवा केबक्‍्द्रों 
के 'माध्यम से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार सभी 
आवश्यक कृषि सामग्रियाँ एक ही केन्द्र से एक साथ प्राप्त की जा सकती 
है । 


कान्डला फेस-! विधि वर्णन (धारा 8,3,(! और 7) : 
उत्पादन की यह विधि ठीक वही पुरानी परम्परागत द्रव 
मिश्रित विधि है। संयत्र की चार मुख्य धारायें जिनमें एक ही प्रकार 
का उत्पादन, भण्डारण, रिक्लेमिंग तथा बैगिंग सुविधारयें हैं। फास्फोरिक 
एसिड में 52 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक 7,0, और स्क्रबर द्रव में 20 
प्रतिशत से 25 प्रतिशत 7,0, थ॑ वफत/प्त?0, मिश्रण अनुपात 4.2 से 
.3 तथा वर्टिकल सीलिन्ड्रीकल रीएक्टर, जिसे प्रीन्यूट्लइजर भी कहते हैं, 
से फेड किया जाता है। जहाँ यह अमोनियम फास्फेट के घोल, जिसमें ॥8 
से 20 प्रतिशत पानी होता है, बनाने हेतु हाइड्रोअस द्रव अमोनिया 
जिसका मिश्रित अनुपात ॥.4 या 279 ००5३5.6 है, से रीएक्ट करता है। 
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लगभग 70 प्रतिशत कुल मांग का फास्फोरिक एसिड प्रीन्युट्रलाइजर 
विधि से फेड किया जाता है। बाकी स्क्रबर विधि से फेड किया जाता है 
जहाँ सवे यह प्रीन्यूट्लाइजर में, स्क्रबर द्रव फार्म में 4 ?_|न ०08 (05.2 
की रेसियों में जाता है। 

अमोनियम पोटाश के मिश्रित लुग्दी की पम्प के माध्यम से 
प्रीन्यूट्रीलाइजर से रोटरी ड्रम ग्रेनुलेटर में भेजा जाता है जहाँ इसे रोलिंग 
बेड पर फेलाया जाता है, ताकि ठोस कच्चे माल जैसे पोठाश, यूरिया और 
फिलर से तैयार पदार्थ को दाने के रूप में बदला जा सके। पुनः 
अमोनियेसन मिश्रित रेशियो 4.8 से 4.85 तक ग्रेनुलेटर के अन्दर 
अमोनिया स्पारमर्स द्वारा जो बेड पदार्थ के नीचे होता है, में ले जाया 
जाता है। पिसाई किया हुया पदार्थ जिसमें 2.5 प्रतिशत पानी की मात्रा 
डोती है, उसे सूखाने के लिए कोकरेन्ट रोटरी डायर जिसमें गर्म हवा जो 
फिऊल आयल.89क9 द्वारा उत्पादित होती है, डाला जाता है। सूखा हुया 
उत्पाद लगातार खाली करने वाली बालटी से खाली किया जाता है। और 
डबल डेक वाइवरेटिंग सकीन पर ड्रैग फ्लाइट कनन्‍्वेयर द्वारा फैला दिया 
जाता है। 

तैयार माल साइज की आवश्यकतानुसार (॥ पाशा से 4 
प्रा] के मध्य) बड़े और छोटे साइज को पर्दे पर अलग-अलग कर दिया 
जाता है। एक साइज के उत्पाद को एक बड़े बर्तन में एकत्रित किया जाता 
है और आवश्यकतानुसार दर पर भेजने वाले बर्तन में रख दिया जाता है। 
साइज से ज्यादा बड़े उत्पाद को पुनः रीसाइकल फ्लाइट कनन्‍्वेयर द्वारा 
पलवराइज हेतु डाल दिया जाता है। 

छोटे साइज के उत्पाद एक बर्तन में इकट्ठा करके 


रीसाइकल कनवेयर में डाल दिया जाता है, जहाँ इसे बड़े साइज के 


मिक्सड के साथ मिला दिया जाता है। और पुनः यह नया कच्चा माल 
ग्रेजुलेटर में भेजा जाता है। रीसाइकल कनन्‍्वेयर जो ड्रैग फ्लाइट कनन्‍्वेयर 
है, लगातार खाली करने वाली बाल्टी में डालता रहता है जो दाने के रूप 
में परिवर्तित करता है। 

वाइवरेट बर्तन से निकला उत्पाद रोटरी ड्रम कूलर में जाता 
है जहाँ उत्पाद को 70 डिग्री से 40 डिग्री तक ठण्डा किया जाता है। 
कूलर द्वारा ठण्डा किया हुया निकला उत्पाद को ट्रेन में भर दिया जाता 
है जहाँ से उसे उत्पाद कन्वेयर में डाल दिया जाता है जो सभी चारों ट्रेनों 
के लिए कामन हैं। 

स्क्रविंग सिस्टम में फम्स स्क्रेबर, डस्ट स्क्रेबर, डायर स्क्रबर 
और कूलर स्क्रबर होते हैं। प्रथम तीन वेन्चुरी साइक्लोनिक टाइज के होते 
हैं। स्क्रबर द्रव, ताजा फास्फोरिक एसिड का पूरक है, सभी स्क्रबर में पम्प 
द्वारा भेजा जाता है सिवाय कूलर स्क्रबर के जहाँ केवल पानी ही भेजा 
जाता है। डसट लाडेन एयर डायर, कूलर और अन्य उपकरण चक्रवात द्वारा 
भेजा जाता है जहाँ धूल का एक बड़ा भाग स्क्रबर से अलग किया जाता 
है। फम्स प्रीन्यूट्लाइजर और ग्रेनुलेटर से फम्स स्क्रबर में जाता है। 
प्रत्येक स्क्रबर में एक पंखा आवश्यक प्रयोग हेतु लगा रहता है। एकत्रित 
गैस को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। 
कान्डला फेस-]] 
धारायें ॥ ओऔरे 7 (॥:-९8॥8 ॥2+7) :+- 

व्यापारिक श्रेणी का फास्फोरिक एसिड जिसमें 54 प्रतिशत 
?,0, है साथ में द्रव अमोनिया ड्रामर पाइप रीएक्टर (90२) अन्दर लगा 
है जिसका मिश्रण अनुपात :.05 (मिश्रण अमोनिया से मिश्रण 9,2९0) 
और ग्रेनुलेटर पाइप रीएक्टर (02२) रोटरी ड्रम ग्रेनुलेटर क अन्दर लगा 
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है मिश्रण अनुपात ॥:१.4 है। 

इसका प्रभाव बहुत ही असरदार है परिणामतः पानी भाप 
बन जाता है इसमें फास्फोरिस एसिड और रीसाइकलल्‍ड एकत्रित द्रव है। 
जब ग्रेनुलेटर पाइप रीएक्टर से निकलात है तब दबाव 4 से 5 ](8/०॥: 
और गर्मी 720" से 730" (! होती है, जब डायर पाइप रीएक्‍क्टर से 
निकलता तब दबाव 3 से 4 (2/आ7* और गर्मी 20" से 430"( होती 
है। 0शर और श्र से निकलने पर रोटेटिंग बेड रीसाइकल की गति 
उर्वरक पदार्थों के इक्यूपमेन्ट जैसे ग्रेनुलेटर डायर में कम हो जाती है। 
स्वतन्त्र फीडर में सूखा कच्चा माल जैसे यूरिया, फिलर और मुरियट ऑफ 
पोटाश ग्रेनुलेटर में जुड़ जाते हैं जो कामन बहुचक्र वाहक पदार्थ निकालने 
वाला जैसे पिसा हुया बड़े साइज का माल, अतिसूक्ष्म तथा अति बड़े 
आकार के उत्पाद उर्वरक पदार्थ को पुनः ग्रेनुलेटर में 7:.8 के रेशियों 
में मिश्रित करके अमोनियेट किया जाता है। ग्रेनुलेटर उर्वरक में करीब 
2.5 प्रतिशत आरद्रता होती है। जो रोटरी डायर में निकल जाती है जहाँ 
से फियूल आयल फार्यड कम्बीनेशन चेम्बर में को-करेन्ट बहाव के गर्म 
हवा से सुखाया जाता है। उर्वरक पदार्थ की आर्द्रता इससे ॥ प्रतिशत कम 
हो जाती है। 

इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (7८0) 
ने यूरिया आपूर्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य आगामी खरीफ फसल के लिए 
रखा है। ऐसा कहा गया है कि 6,80,580 टन का वर्तमान वर्ष में 
घरेलू उर्वरक का उत्पादन हुया है। इफको डी एक ऐसी कम्पनी है जो 
देश के सभी क्षेत्रों में फैली है। यह सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व के क्षेत्र को यूरिया 
की आपूर्ति प्रथम बार अपने फूलपुर इकाई से कर रहा है। द्वितीय बड़ा 
आपूर्तिकर्ता नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड (२५४०,) जिसकी उत्पादन क्षमता 





४ ::फेेिफ््छ्छ्छ्छ्म्छ्म्म्म्मम ५9999 सभा» न आता ॥ आता तक कान तल कद शत ता शक स्‍ आता ध कक धताततधधधा धन धश काला भर काका नाक. 
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8,73,000 टन यूरिया का है। सहकारी क्षेत्र की एक दूसरी विशाल 
उर्वरक निर्माणी कुृभको है जो पिछले खरीफ और रबी फसलों की आपूर्ति 
करने वालो ठाप तीन में से एक है। वर्तमान सीजन में 5 बड़े 
आपूर्तिकर्त्ताओं में से इसकी पाँचवाँ स्थान है। जिसका कुल उत्पादन क्षमता 
7,29,000 टन है। 
इस सीजन की सबसे कम आपूर्ति करने वाली कम्पनी 
नीवेली लिगनाइट (0२९ए००॥ [॥87ल्‍/6) है जो 5,500 टन यूरिया की 
आपूर्ति कर सकी है। यह देश के दक्षिणी क्षेत्रों को यूरिया की आपूर्ति 
प्रदान करता है। यहाँ तक कि बीमार कम्पनियाँ जैसे फर्टिलाइजर 
कारपोरेशन ऑफ इन्डिया ("(7) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन 
(#7() भी नीवेली लिगनाइट से ज्यादा क्षेत्र को आपूर्ति करते हैं। 
7.(..]. 98,000 टन यूरिया पूर्वी-राज्यों और नी) 52.]70 
टन यूरिया उत्तर-पूर्वी राज्यों को आपूर्ति करते हैं। नाी।ए ने 32 लाख टन 
यूरिया 2000-0व में उत्पादन करने की योजना बनायी थी जो 4.43 
लाख टन पिछले लक्ष्य से ज्यादा थी। दोनों बाछ और यूरिया की खपत 
क्षमता का लक्ष्य ]]] प्रतिशत है। शा], की नांगल इकाई 36 करोड़ की 
लागत से बन रही है जिसे मई 200| तक बन कर तैयार हो जाना था। 
इस योजना के पूर्ण हो जाने पर यूरिया का उत्पादन .49 लाख टन बढ़ 
जायेगा। रण, 2000-0व4 में 24.04 लाख टन यूरिया का उत्पादन 
करने की योजना बना रहा है जिसका विक्रय लक्ष्य २5. 4,867 करोड़ 
रूपये का है। 
कृषि मन्त्रालय ने देश भर के यूरिया जरूरत का अनुमान 
आगामी खरीफ फसलों के लिए लगाया है तथा कुल आपूर्ति कोटा 


आवश्यक वस्तु अधिनियम (80४) के अन्तर्गत 4.84 लाख टन 
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निर्धारित किया है। इस कुल आपूर्ति कोटे का उर्वरक कम्पनियां 92.246 
लाख टन आपूर्ति करेंगी जो उनके इस वर्ष का उत्पादन है तथा 6.45 
लाख टन पिछले वर्ष के ओपनिंग स्टाक से आपूर्ति करेगी। शेष 87,670 
टन आयात करके पूरा किया जायेगा। 

एसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट (2.0...) के अन्तर्गत आपूर्ति 
कोटा. निर्धारित करते समय, मन्‍न्त्रालय ने अनुमान लगाया कि राजकीय 
संस्थान एजेन्सियों के पास कुल स्‍्टाक ॥ अप्रैल को 9,34,340 टन है 
तथा सीजन के शुरू में पूरे देश भर के पाइज लाइन की आवश्यकता 
लगभग व3,4,890 टन हैं। 

इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) 
एक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के रूप में सहकारी संस्था अधिनियम 
((:0- 099थ०ध५०6 $000685$ 20) के अन्तर्गत 3 नवम्बर, 964 को इसको 
पनन्‍जीकरण किया गया था। इफको बहादुर विजेता के रूप में सहकारिता 
के क्षेत्र में लगातार उन्‍नति पथ पर अग्रसर है उर्वरक उत्पादन, 
खपत-क्षमता, तथा किसान संस्थाओं को आवश्यक सेवा में सुलभ कराना, 
इसका उद्देश्य मन्त्र है। 

डइफको के कलोल इकाई का निर्माण २६5. 75 करोड़ रूपये 
की लागत से अहमदाबाद से 26 ४5. की दूरी पर, अहमदाबाद- 
मेहसाना राजमार्ग पर स्थित है। इसका कवरिंग क्षेत्रफल 96 डेक्टेयर है 
तथा कामर्शियल उत्पादन अप्रैल 975 से शुरू हुआ है। यह इकाई 
अमोनिया, यूरिया, ड्राई आइस और लिक्विड (0, साथ में आवश्यक 
आफ साइट सुविधायें उत्पादित एवं उपलब्ध कराने हेतु खोली गयी है। 
प्राकृतिक उपलबध गैस इस इकाई को अमोनिया उत्पादन हेतु फीड स्टाक 


है साथ में 250 ॥70 नेफ्था फीड प्री-रिफार्मर सिस्टम पर आधारित है। 
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एसोसिएटेड गैस, नेफ्था और [.5$ फिउल की जगह प्रयोग में आते हैं। 
इकाई के चारों तरफ 43 बोरिंग कुओं से 0]700 द्वारा पानी की आपूर्ति 
की जाती है। 

इफको की संरचना सिद्धान्ततः इस आधार हुयी कि 
विभिन्‍न राज्यों से शेयर कैपिटल इफको को मुहैया कराया जायेगा और 
शेयर होल्डर्स इफको के उत्पाद के मुख्य क्रेता भी होंगे। सहकारी संस्थायें 
डस जिम्मेदारी को वहन करने योग्य नहीं थी ताकि इफको को पूँजीगत 
बढ़ावा मिल सके। क्योंकि भारतीय किसानों के लिए यह बिल्कुल नया 
था। अतः अपने उत्पाद को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए और एक 
तैयार मार्केट बनाने के लिए इफको यह जिम्मेदारी स्वतः लेने को तैयार 
हो गयी जिससे उसके उत्पादन से पहले ही लोगों को प्रशिक्षित एवं बढ़ावा 


देने वाले विचारों से अवगत कराया जा सके। 


सुझाव (800७07७00|५७) 
वाणिज्य का द्वात्न होने के नाते, कार्य करने के वर्तमान 


तरीके की कुछ कमियों पर प्रकाश डालना, महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता हूँ. 
तथा इन कमिर्यों से बचाव के लिए कुछ सुझाव भी रख रहा हूँ। लगातार 
उन्‍नति आज के युग के लिए जरूरत बन गायी है। उनमें से कुछ खास 
बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करता हूँ जिससे इफको की कार्य क्षमता 
सीधे प्रभावित होती है। 

(।) सहकारी संस्थायें जो इफको के उर्वरक वितरण का एक मात्र 
माध्यम है, उनको सतत्‌ सशक्त बनाया जाये इफको को उनके कार्यकलापों 
पर बराबर ध्यान रखना होगा। इफको को उन्हें अच्छी साख एवं अन्य 


सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। अपनी कार्यशालायें गाँवों में बढ़ानी 
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चाहिए जिससे विपणन विभाग किसानों के और नजदीक हो जिससे इफको 
को बेहतर विपणन अभियान चलाने में सहायता मिल सके। 

(2) नवीनता उद्योग की बढ़ती हुई जड़ होती है, आज के युग में 
इसके कार्य रूप को और अधिक फेलाने की आवश्यकता है, तरक्की के 
लिए हमेशा आन्दोलित रहना तथा नये क्षेत्र में अपना जगह बनाना है। 
इफको का कार्य क्षेत्र केवल उर्वरक उद्योग तक सीमित है, जब कि इसके 
कम्पटीटर्स ने अपना निर्माण अभियान रसायन उत्पाद, सूचना तकनीक, 
खाद्य उत्पाद आदि तक फेलाया है। अब इफको भी अपने दृष्टिकोण में 
नयापन, सुधार जैसे बीमा, सूचना तन्‍त्र तकनीक की सम्भावनाओं पर 
लाने को उद्यत हो रहा है। अब तक सरकार इफको को केवल उर्वरक 
उत्पादन एवं विक्रय हेतु प्रोत्साहित करती आ रही है लेकिन अब वह भी 
भविष्य की आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं पर विचार करते हुये इफको 
को आधुनिक क्षेत्र में उतरने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। 

(3)>इफको की कृषि क्षेत्र में बहुत सशक्त पकड़ होनी चाहिए, उन्हें 
कृषि क्षेत्र की सभी सम्बन्धित उत्पादों को एक केन्द्र पर उपलब्ध कराने 
की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें अपना कार्यक्षेत्र कीटरोधक दवाएँ, बीज 
उत्पादन, ट्रैक्टर बनाना, सिंचाई पम्प आदि बनाने के लिए फेलाना चाहिए। 

(4) वर्तमान में इफको (काण्डला) इकाई मैनुअली तरीके से माल की 
लदाई (लोडिंग) कराती है अर्थात उर्वरकों की बोरियां मजदूरों द्वारा वैगनों 
में भरी जाती है जिससे देरी होने पर डेमरेज चार्ज देना पड़ता है। आज 
के युग में मशीन द्वारा लोडिंग की व्यवस्था भी हो गयी है। इफको 

(काण्डला) को इसकी संभावनाओं पर भी विचार करनी चाहढिए। लोडिंग की 
नयी तकनीक अपनाने से काफी समय की बचत होती है, कम समय में 


अधिक वैगनों की लोडिंग तथा आवश्यक श्रम शक्ति की बचत होती है। 
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योजना की सीमाये (6॥५ा74]0४ 07 ए२077८7) 

(3) इफको (काण्डला) एक बहुत व्यस्त इकाई है और चूंकी उर्वरक 
उत्पादन की कुल क्षमता का 95-98 प्रतिशत एम उर्वरक उत्पादन करती 
है अतः इसका प्रोग्राम बहुत व्यस्त है। सभी ठाप आफिसियल्स पूरे दिन 
बहुत व्यस्त रहते हैं। टाप लेबल इग्जेक्यूटिव से मिल पाने का बहुत कम 
समय मिल पाया, इसलिए यह सूचनाएँ मध्य स्तर के आफीसियल्‍ल्स द्वारा 
प्रदत्त सूचनाओं एवं जानकारियों पर आधारित है। 

(2) इफको (काण्डला) में मार्केटिंग डीविजन स्थित नहीं है, 
शोध-प्रबन्ध विपणन की गतिविधियों एवं नीतियों पर आधारित हैं। मैने 
एरिया/जोन और जिला स्तर पर कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी लाने हेतु कुछ 
सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया है। कार्यक्रमों को बढ़ावा देने 
सम्बंधी विवरण साहित्य अध्ययन के आधार पर दिया गया है। 

(3) ज्यादातर प्रशिक्षण आब्जरवेसन्स, डाटा कलेक्सन, और अन्य 
श्रोतों से सूचना के आधार पर दिया गया है। कोई व्यवहारिक प्रयोग करने 
का अवसर नहीं मिला क्योंकि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको 
करने के लिए सम्बन्धित व्यावसायिक लोगों को ही अनुमति दी जाती है। 
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